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 द्योतक है  कि  प्रदान  को  सभा  उसी  सदस्य  ने  वास्तव में  प्र  था  |

 विधय
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 तोक-सभा

 १६  १९५८

 et  RD  eS  ee

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवत  हुई

 मह  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 लौह  वयस्क को  रखने  के  लिये  रेलवे  के  प्लाट

 11९९३.  श्री  वि०  चं०  शुक्ल  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या यह  सच  है  कि  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  ने  रेलवे  से  कह

 दिया  है  कि  लौह-श्रमिक  रखने  के  लिये  उन्हें  केवल  बरजमादा  क्षेत्र  में  नई  बनाई  गई  साइडिंग  के  प्लाट  ही

 mated  किये  जान

 (@)  यदि  तो  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  के  क्या  कारण  कौर

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  ऐसा  करने  से  गैर  सरकारी  खान  के  मालिकों  को  उन्हें

 अपनी  खानें  विवश  हो  कर  बन्द  कर  देनी  TF  पो  जिस  से  बहुत  से  मजदूर  बेकार  हो  जायेंगे  त्या  लौह

 वयस्क  के  उत्पादन  पर
 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वाणिज्य  मंत्री
 :  a  राज्य  व्यापार

 निगम  ने
 इस  प्रकार

 का
 fated  किया  था  क्योंकि  लौहुश्रयस्क  का  निर्यात  श्री  राज्य  व्यापार  निगम  के  द्वारा  किया  जाता

 बरजमादा  कष्  में  नय  बनवाये  गये  साइटों  पर  ५२  प्लाटों  में  से  केवल  २३  प्लाट  राज्य  व्यापार

 निगम  को  आवंटित  किये  गये  है  ।

 सरकार  यह  निश्चित  रूप  से  जानती  है  कि  व  सा  कोई  परिणाम  नहीं  निकलेगा  ?

 वि०  चं०  शुक्ल  :  क्या  बिहार  की  सरकार
 ने

 राज्य  व्यापार  निगम
 तथा  खान

 श्र  ई  ्र  मंत्रालय  से  राज्य  व्यापार  निगम  की  बिहार  से  लौह-प्रयास  खरीदने  की  होती  का  विरोध

 किया  था
 ?

 fort  कानूनगो
 :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  से  नहीं  ।

 fog तंग
 पुन्नी  वि०  do  शुक्ल

 :
 क्या  यह  सच  है  गत  मई  में  राज्य  व्या  WN  abl  म  ने  लौह-्रयस्क

 के  विभिन्‍न  उत्पादकों  को  यह  सूचित  किया  था  कि  ३ ठ  AIS  ALAM शौर  ofya
 लौह-वयस्क  नहीं  खरीद  सकेगा

 क्योंकि  उन  की  कलकत्ता  पत्तन  की  बुकिंग  क्षमता

 qat  हे
 चुकी

 ee  रणथणणनणणणण

 मूल
 में
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 pert  कानूनगो
 :  यातायात  की  उपलब्धता

 को
 देखते  हुए  राज्य  व्यापार  निगम  ने  संविदा

 किया

 था  |

 tat  वि  do
 जब  राज्य  व्यापार  निगम  के  लिये  ही  यातायात  उपलब्ध

 न  हो  तो
 रेसी

 दशा  में  क्या  लौह-वयस्क उत्पादकों  को  श्रपना  कोटा  उठाने  शर  पन  व्यय  पर  निर्यात  करने

 ही  manta  मिल  जाती  है
 ?

 fait  कानूनगो  :  ae  कोई  कोटा  है  ही  नहीं  क्योंकि  लौह-वयस्क का  सारा  निर्यात  राज्य

 निगम  के  द्वारा  किया  जाता  है  ।  प्रत्येक  उपलब्ध  यातायात राज्य  व्यापार  निगम  को  मिल

 जाता है

 अखबारों के  लिये  पृष्ठानुसार  मुल्य  अनुसूची

 श्री  दो०  च०

 राम  कृष्ण

 1९६४.  श्री  भक्त  दर्शन

 श्री  नवल  प्रभाकर

 ।
 सरदार  इकबाल  सिह

 कया  सुचना  प्रसारण  मंत्री  १२  १९५८  के  तारांकित दन  संख्या  ११९७  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अखबारों  के  लिये  पृष्ठानुसार  मूल्य  श्रतुसूची  लागू  करने  के  बारे  म  प्रति  निर्णय

 किया  गया  है

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 यदि  उपर्युक्त के  भाग  का  उत्तर  नका  रात्मक  हो  तो  इस  पर कब  तक

 निर्णय  हो  जाने  की  अदया  को  जाती  है
 ?

 प्रसारण  मंत्री  (  से
 १२  28s HF Tae के  उत्तर

 में  जो  स्थिति  बताई  गई  है  उस  में  कौर  कोई  परिवर्तन  नहीं  उश्र  है
 ।

 मामला  भी  विचाराधीन

 है  |

 दी०  चल  शर्मा  :  क्या  मंत्रालय  ने  अवरोध  के  कारणों  की  कोई  जांच  की  झर  यदि
 तो  उसे  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 ?

 पंडा०  केसकर  :  कोई भी  भ्रमरों नहीं  है  ।  इस  समय  तो  हम  श्रमजीवी  पत्रकारों  की

 मुनरो  समिति  के  पंचाट  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  ह  ।  उस  के  पश्चात  हम  grat करते  हे  कि  इस  मामले में

 अपना  निर्णय  कर  लेंगे  ।

 fat  दी०  चे  फार्मा  :  यह  निर्णय  किस  स्तर  पर  किया  जायेंगी
 ?

 क्या  यह  निर्णय  मालिकों

 श्रमजीवी  पत्रकारों  के  सहयोग  से  मंत्रालय  द्वारा  जायेगा  अथवा  किसी  श्र  ढंग  से  ?

 मुंडा  केसकर  :  यह  निर्णय  सरकार  करेगी ।

 pat  राम  कृष्ण  :  क्या इस  मामले में  क्च  श्रेणियों  के समाचारपत्रों के  विचार  निश्चित  रूप

 से  जान  लिये  गये  हैं
 ?

 नकार  नए  Ao A अ

 1  मूल  अंग्रेजी में
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 डा०  केसकर  :  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  समाचार  पत्रों  के  तो  ara  लिये  गये

 किन्तु  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  करने  से  पूर्वे  ate  तालिका  तैयार  करने  से  पहले  सभी  समाचारपत्रों

 सेएक  फिर  राय  लेंगे

 थी  भक्त  दर्शन  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  हिन्दी  प्र  अन्य  भारतीय  भाषाओं के  समाचार  पत्र

 डस  सम्बन्ध में  बहुत  जोरदार  मांग कर  रहे  हैं
 जब  कि

 पं प्रे जी  के  कुछ  बड़े  समाचारपत्र इस  का  विरोध

 कर  रहे  इन  को  मिलाने  के  लिये  कया  कोई  सम्मेलन  या  गोलमेज  सम्मेलन  बुलाने  का  विचार  कियां

 जा  रहा है  ?

 डा०  केसकर  :  यह  कहना  ठीक  नहें  होगा  ffi  सब  हिन्दी  या  देशी  भाषा ग्र ों  के  समाचारपत्र  पक्ष

 में  हू ंलेकिन  प्रतिकाश पक्ष  में  हैं  यह  सत्य है  प्रौढ़  इन  दोनों  के  सम्मेलन  दो  बार  हो  चके  हैं  प्रौढ़  उन

 से  कोई  फायदा  नहीं  निकला  ।  दोनों  श्रपनी  पोजीशन  पर  डटे  हुए  हैं
 ।

 श्री  रंगा  इस  तालिका  को  लागू  करने  के  लिये  सरकार  के  पास  कोई  द्विवर्षीय

 अथवा  तटवर्तीय योजना  हैं

 डा०  केसकर  :  यह  कोई  योजना  नहीं  है  ।  सरकार  को  संसद  से  यह  शक्ति  मिली  हुई  हे  कि

 यदि ag  किसी  तालिका  को  लागू  करना  आवश्यक  समझें  तो  वह  वैसा  कर  सकती  हें  ।  हमें  स्थिति  को

 देख  कर  कोई  भी  निर्णय  तभी  करना  पड़ता  है  जब  कि  सा  करना उचित  है  ।

 fat  चे०  रा०  :  क्या  सरकार  को  यह  मालूम  है  कि  पृष्ठानुसार  मूल्य  अनुसूची

 कार्यान्वित  करने  संबंधी  fore  के  रुके  रहने  से  अखबार  उद्योग  के  पत्रकारों  के  अन्य  मामले  भी

 रुके  पड़े  हो  ?

 डा०  केसकर  :
 में  इस  कल्पना  से  सहमत  नहीं हुं  ।

 part  जोखिम  आल्वा  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात है  कि  कुछ  एक  प्रमुख  समा  वार पत्र  विदेशों  से  बड़ी

 मात्रा  अखबारी  कागज  मंगवाते  उसे  चोर  बाजार  में  भी  किचन  हैँ  कौर  कई  TTT
 पत्न  भी  निकालते  परन्तु  सरकार  पृष्ठानुसार  मूल्य  निर्घारित  करने  के  सम्बन्ध  में  इतनी

 देर  लगा  रही

 डा०  केसकर  :  जहां  तक  ग्रखबारी  were  का  संबंघ  इस  समय  तो  कागज  इस  ATATT

 पर  दिया  जाता हैं  कि  किसी  पत्र  की  कितनी  प्रतियां  छपती  हैं  ।  यहां  तक  दूसरे  मामले  का  सम्बन्ध

 में  समझता हुं  कि  उस  का  उस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ह  ।

 port  वाजपेयी  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  पृष्ठानुसार  मूल्य  निर्धारित  न  करने  में  देर  लगने

 से  te  तथा  मध्यम  प्रकार  के  समाचार  पत्रों  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  शौर

 यदि  तो
 सरकार

 स  मामले  को  गति  देने  के  लिये  क्या  का  वाही  करने  का  विचार  रखती है
 ?

 डा०  केसकर  :  छोट  तथा  मध्यम  प्रकार  के  समाचार  पत्रों  को  तो  अनेकानेक  प्रकार  की

 कठिनाई  दें  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  उन  का  कारण  केवलमात्र  पृष्ठानुसार  मलय  निर्धारित

 करने  में  विलम्ब  ही  नहीं  उन  के  तो  कई  आधिक  कारण  हैं  ।  जहां  तक  पृष्ठानुसार  मूल्यनिर्धारण

 का  सम्बन्ध  छोटे  और  मध्यम  प्रकार  के  समाचारपत्रों  के  स  बारे  में  ज़ीनत  fart  मत  हैं  |

 pat  नागों  रेड्डी
 :  गत  बार  जब

 यह प्रदान  पूछा  गया  उस  समय  माननीय  मंत्री  यह

 कहा  था  कि  सम्बन्धित  समाचारपत्रों  के  स्वामियों  के  सम्मुख  मूल्य
 अनुसूचियों

 रखी  जायेंगी I  लवा  कागा

 मल  अग्रेजी में



 २४६६  मौखिक  उत्तर  १६  2EKRS

 कौर  उन  के  बारे  में  उन  की  सम्मति  जायेंगी
 ।

 मैं  पछता  चाहता  हुं  कि  उन  विशेष  मूल्यों

 को  उन  के  जम्मू  उ  पेश  किया  गया  था  प्रौढ़  यदि  तो  उस  का  क्या  नतीजा  निकला है
 ?

 केसकर :  हम  ने  उन  के  समने  दो  तीन  वैकल्पिक
 ं

 रखी हैं  ।  उन  पर  विचार

 विमर्श
 भी

 किया
 गया  था  |  उन  की

 राय  लेने  के  बाद  हम  ने  श्री
 एक  या  दो |  वैकल्पिक  अ्रतुसुची  चुनो

 हैं  ।  परन्तु  अन्तिम  रूप  से  प्रभी  निचय  नहीं  किया  गया  है  ।
 प्रति

 रूप
 से  निश्चय  हो  जाने  पर  ह्म

 वे  प्रसूति
 उन

 के  सामने  किर  से  रखें  कौर  उनकी  राय  मांगेगे
 ।  तब  उस  के  बाद  उन्हें  लागू

 करेंगे  ।

 श्री  त०  ब०  राव
 :  यह  कहा  गया  है  कि  पृष्ठानुसार  मूल्य  निर्धारित  करने  में  मजूरी

 प्रयोग  की  रिपोर्ट  को  न्तज्ञार  की  जा  रही  है  ।  क्या  मजूरी  ग्रा योग  की  रिपोर्ट  के  प्रकाशित ह

 होते ही  ये  मूल्य  निश्चित  कर  दिये  क  फैंकींगे प्रैस  प्रयोग  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुए  पूरे  चार

 व्यतीत  a  गये  हूँ  ?

 केसकर  :  मुन्ने  विश्वास  है  कि  मजरी  आयोग  की  रिपोर्ट  के  ora  ही  सरकार  इस  संबंघ

 में  शीघ्र  ही  निर्णय  कर  देगी ।

 में  सरकार  वास्तव  में  किन  किन  समस्याओं  पर  विचार  कर श्री  मिलती
 :

 उस  सम्बन्ध  में

 रही है  ?

 केसकर  :  इस  के  लिये  तो  पर्याप्त  समय  की  ्रावद्यकता  है  ।  मत  मैँ  इस  समय  इस

 का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  |

 श्री  जीन  चन्द्र  :  कया  यह  स  कि  दिल्‍ली  के  कछ  एक  समाचारपत्र  Wye

 प्रदर्शन  म मृफ्त बांट जा रहे है बांट  जा  रहे  हैं
 ?

 महोदय  :
 मेरे  विचार  से  तो  वे  बेचे  जाते  होंगे  ।

 डा०  केसकर  संभव  है  ऐसा  ही  हो  ।

 मजदूरों को  शिकायतें  दुर  करने की  प्रक्रिया

 ( ait Tr Hey राम  कृष्ण

 1९९४५.  श्री

 इकबाल  fag

 क्या  श्रम  प्रौर  रोजगार  मंत्री  १७  १९४५८  के  अ्रतारांकित संख्या  २२०४  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  मे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मजदूरों  के  सम्बन्धित  सं  वों  के  प्रतिनिधियों  से  बातचीत  कर  के  उन  की  शिकायतों

 को  शीघ्रता  से  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  आदर्श  मकपा  निकाली  गई  है  ;  AK

 यदि  तो  उस  see  स्वरूप  कया  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :  जी

 सभा-पटल  पर  अ्रादर्श  प्रक्रिया  की  एक  प्रति  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  ४,

 अनुबन्ध  संख्या  a]
 ि

 मल  अंग्रेजी  में
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 श्री  राम  कृष्ण  :  विवरण  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  प्रत्येक
 उपक में  शिकायतें  दुर  करने  वाली

 एक  समिति  नियुक्त  की  जायेगी  ।  मैँ  जानना  चाहता  हुं  कि  इस  सम्बन्ध  में  ay  तक  क्या  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्री  आबिद  चली
 :  इस

 बारे  में  गत  बैठक  १४  284s
 को  हुई

 ।
 उस  में  इस

 सम्बन्ध  मे  निश्चय  कर  लिया  गया  था  ।  उस  बैठक  की  कार्यवाही  की  सं  श्वेतिका  सम्बन्धित  संतों  को

 भेज  दी  गई  थी  ।  उन  के  टिप्पण  हाल  ही  में  प्राप्त  हुए  उन्हें  फिर  से  परिचालित  कर  दिया  गया

 है
 ।

 अतः  स्पो  समय
 उस

 बारे  में  जानकारी कठिन  है  ।

 श्री  राम  कृष्ण  :  स  बारे  में  मजदूर  पत्र  के  मत  प्राप्त  हो  गये  हैं
 ?

 श्री  आबिद  चली
 :

 हां  सम्बन्धित  सूत्रों  के  प्रतिनिधियों के  विचार  मांगे  गये  थे  ।

 श्री  उस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  शिकायत  सम्बन्धी  प्रक्रिया को  कार्यान्वित

 करना  अनुशासन  पंक्ति  की  एक  दाते  में  जानना  चाहता हूं  कि  उन  संगठित  उद्योगों  को  जोकि

 फैक्टरी  प्रगति  नियम  के  शिकायत  सम्बन्धी  करता  को  अपनाने में  कितनी  देर  लगेगी ?

 क्या  उस  के  लिये  कोई  अवधि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 tat  आबिद
 चली

 :  इस  के  लिये  कोई
 अवधि

 निर्धारित  करने
 की  आवश्यकता नहीं  है  ।

 जब  तक  अनु  प्रशासन  Feat  का  उल्जंत्रत  नहीं  यह  समझा  जाता  है  कि  उस  पर  अमल  कियां

 जा  रहा है  ।

 पति  तंगामणि  :  अनुशासन  संहिता  की  एक  शर्ते  यह  है  कि  शिकायत  सम्बन्धी  प्रक्रि
 को

 विभिन्‍न  saat  पर  ल
 गू  फिया  जाये  ताकि  विवाद  उत्पन्न  न  हो  ।

 कई  एककों  ते  इत  क्रिया  को  पहले

 ही  रखना  लिया  है  it  यद  पूछता  चाहता हूं  कि  क्या  सरकार  द्वारा  कोई  कालावधि  निश्चित  की  जायेगी

 ताकि  उत  सभी  उद्योगों  जहां  पर  श्रभित्वीकृत  अथवा  प्रभी  प्रस्वीकृत  कार्मिक  सब

 चालित  करिये  गये  नमूने  के  अनुसार  शिकायत  सम्बन्धी  प्रक्रिया  लागू  की  जा  सके  ?

 fare  श्र  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  नन्दा  )  :
 हम  माननीय  सदस्य  के  समान  ही  स

 बात  के  लिये  उत्सुक  हैं  फे  इस  प्रक्रिया  को  हर  जगह  शोघ  ति शीघ्र  लागू  कर  दिया  जाये  प्रोर  हम  इस

 सम्बन्ध  में  प्रयत्न  भी  कर  रहे  इन  प्रश्न  पर  कि  क्या  कोई  कालावधि  निर्धारित  की  जाय  या

 का  समिति  को  आगामी  दबाव  में  fasta  किया  जायेगा  ।

 श्री  स०  मठ  बुर्जों  :  क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  एक  उद्योगों  जे  ये  कि

 रेलवे  मोर  डाक  तथा  तार  विभागों  इफ  शिकायत  सम्बन्धी  क्रिया  को  अरपना  से  इनकार

 कर  दिया  है  प्रोर  यदि  तो  उन्हें  इसे  रोका  करने  के  लिये  राजी  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  क्या

 कोताही  को  गई  है
 ?

 fart  आबिद  भ्र ली  :  मामला  अभी  विचाराधीन है  ।

 पानी  स०  म०  बनों  :  मुझे  तो  यही  जानकारी  मिली  है  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  ने  उसे  स्वीकार

 करने  में  अपनी  असमर्थता  अभिव्यक्त  को  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  कया  सरकारी  क्षेत्र
 के  कुछ  उद्योगों  ने

 स  प्रस्थापना  को

 ठुकरा  दिया  है  ?

 मल  अंग्रेजी  में



 २४६८  मौखिक  उत्तर  १६  ERS

 per  नन्दा  :  उन्होंने उस  स्थापना  को  ठुकराया  नहीं  है
 ।

 उन  के  सम्बन्ध  से
 काय

 संचालन  के  स्वरूप  में  कुछ
 फक

 हैं
 ।

 इसलिये  उन  पर  यह  प्रस्थापना  संशोधित
 रूप

 में  लागू  करनी
 पड़ेगी

 इस  बात  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 जीवन  :  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  को  प्रतिनिधित्व  कैसे  दान  किया

 fat  wise  चली  :
 उन

 के
 संघ

 ओपन  अपने  प्रतिनिधि  की  नामजदगी  करेंगे  ।

 द  जाघव  :  क्या  केवल  राज  ग्र भि स्वीकृत संघों  को  ही  तिनिधित्व  प्रदान किया  जायेगा

 pat  आबिद  चली  :
 उस  के  लिये  प्रक्रिया  बनी  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  अभि स्वीकृत  संघों  को  ही  प्रतिनिधित्व  दिया  जायेगा  |

 pat  आबिद  चली  :  उन  के  लिये  भी  एक  विशेष  क्रिया है  ।

 pa  तंगामणि  :  विवरण  में  जो  अभि स्वीकृत  तथा  अभिस्रस्वीकृत  संघों  में  भेद  रखा  गया

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  तो  केवल  जानकारी  दे  रहे  हैं  ।

 fort  वाजपेयी  :  विवरण  के  अ्रनूसोर  किन्हीं  विशेष  परिस्थितियों  का  सामना  करने  के  लिय

 कोई  विशेष  संशोधन  करने  पढ़ेंगे  ।  मैँ  स  बारे  में  निश्चित  स्थिति  जानना  चाहता  हूं  ।  माननीय  मंत्री

 ने  श्री  बनर्जी  के  उत्तर  में  जो  कुछ कहा  वह  विवरण में  दी  गई  जानकारी से  कुछ  है
 ।

 pat  नन्दा  :  मे  नहीं  समझता  कि  दोनों में  कु  meats  ।  कुछ  संशोधन  करने  पड़ेंगे  पौर  इस

 बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 नागा  पहाड़ियों  की  तुएनसांग  यूनिट

 हरिश्चन्द्र  माथुर

 |  श्री  दी०  do  शर्मा

 डा०  राम  सुभग  fag: TERE.
 श्री  पांगरकर

 थी  करार

 न०  रा०  मुनि स्वामी

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नागा  पहाड़ियों  की  तुएतसांग  यूनिट  में  विधि  तथा  व्यवस्था  सम्बन्धी  वर्तमान  स्थिति

 क्या है

 क्या  यह  सच  है  कि  नागा  विद्रोहियों  ने  १९५८  से  फिर  से  अपनी  कार्य  वा  हियां

 प्रारम्भ कर  दी  हैं

 (7)
 यदि

 तो  उन्हों ने
 १  १९५८  से  कुल  कितनी  बार  छापे  मारे हैं

 उन  में  जान  ate  माल  का  कितना  नुकसान  हुमा  ;  और

 इस
 सम्बन्ध

 में
 सरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  हूँ  ?

 मूल  भंप्रेजी  में



 १६  tus  मा  उजक  उत्तर  रपट

 पचेवेदिक-कार्य  संतरी  के  सभा  सचिव  ato  नौ०  )  माना  कल

 पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ४,  श्नुबस्ध  संख्या  ह

 fet  हरिचन्द माथुर  :  विवरण  के  भ्रान्ति  पैरे  के  सम्बन्ध  में  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 वहां  पर  किस  प्रकार  का  रेलवे  विकास  कार्य  रम्भ  किया  गया  है  उस  में  उस  क्षेत्र  के  लोगों

 कितना  सहयोग  दिया  है  ate  उस  ae  कल  निर्धारित  १३०  लाख  रुपयों  में  से  कितनी  राशि  खर्च

 की  जा चुकी है  ?

 pat  alo  ato  ब्यौरेवार  जानकारी  देने के  लिये  तो  मुझे  पूर्व  सूचना  की  श्रावइ्यकता

 परन्तु  इस  समय  तो  मेँ  यही  बता  सकता  हुं  कि  इस  से  वे  बहुत सी  राशि  सड़कों के  निर्माण  और  साम
 -

 दायिक  विकास  परियोजनाओं  पर  ही  खच  की  जायेगी  ।

 हरिश्चद्र  माथुर  :  माननीय  मंत्री  ने  इस  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  कि  उन कार्यो में

 वहां  के  लोग  कितनी  सहायता  कर  कौर  उन  पर  कुल  कितनी  रानी  खर्चे  की  जा
 है

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  में  उन  का  ssa  ठीक

 प्रकार से  सुन  नहीं  सका  ।

 fet  हरिशचन्द्र माथुर  :  में यह  पू  रहा  हूं  कि  विकास  कार्यों  तथा  कल्याण-कार्यों का  स्वरूप

 क्या  उन  में  उस  क्षेत्र  के  लोग  कितनी  सहायता  कर  रहे  इस  ag  वे  लिये  कुल  १३०  लाख  रुपये

 निर्धारित भी  थे  ।  अब  तक  उन  में  से  कितनी  रानी  खच  की  जा  चकी  है
 ?

 tat  जवाहरलाल  नेहरू  :  जहां  तक  लोगों  के  सहयोग  का  सम्बन्ध  ये  विकास  योजनायें

 गांवो ंके  बड़ो ंके  परामर्श  झर  वहां  के  लोगों  की  सहायता  से  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।  वहा ंके  हालात

 एस ेहें  कि  वहां  पर  कोई  विशेष  परिवर्तन  नहीं  gar  ।  हम  विकास  करना  चाहते  तो  परन्तु  ऐसा

 तभी  हो  सकता  है  जब  ठीक  हालात  हों  ।  जहां  तक  मेरी  जानकारी  वहां  के  लोग  जब  पर्याप्त  सहयोग

 दे  रहे  हें  वे  इस  प्रकार  के  विकास-कार्यों  की  सफलता  केਂ  लिये  बड़े  उत्सुक  हैं  ।

 श्री  दी०  च०७  क्या  समाचार  पत्रों  की  इस  खबर  में  कोई  सच्चाई  है  कि  श्री  फिजो

 पाकिस्तान  के  सैनिक  प्रशासन  को  सक्रिय  रूप  से  सहयोग  दे
 रहे  कौर  यदि  तो  नागाओं  अर

 फिजो में  प्रत्यक्ष  या  भ्र प्रत्यक्ष  रूप  से  हर  प्रकार  के  सम्पर्क  को  रोकने  के  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  किये  वाही

 की  जा  रही  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहर ू:  हमारी  तो  यह हू  जानकारी  थी  कि  श्री  फ़िज़ा  बहुत  समय  तक  पूर्वी

 पाकिस्तान  कौर  शप्रधिकतर ढाके  में  रह ेहे  ।  में  नहीं  कह  सकता  कि  उसमें  कौर  wea  लोगों  में  गीत

 रूप से  क्या  क्या  बात  चीत  हुई  थी  ।
 परन्तु  यह  निश्चित  है

 कि
 वह  वहां  पर  था  ।

 उस  समय  हमें

 यह  ज्ञात  gar  कि  वह  किसी  विदेश  में  चला  गया  है
 ।

 वह  निश्चित रूप  से  कहां  यह  कुछ  पता

 नही ं।

 लिय  कोई श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  :
 कया  नागा  विद्रोहियों  के  प्राक् रमण ों  की  रोकथाम  करने

 कार्यवाही  की  गयी  3%

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  इस  बारे  में  विवरण  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  है  ।  इस  सम्बन्ध

 _  मैं  fTe-gtt  कार्यवाही  की  जा  रही
 है  ।

 वहां  पर  इसके  लिये
 सैना  मौजूद  है  ।

 a  a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 pak  जयपाल  सिंह  :  क्या  उसे
 समय

 से  जब  से
 कि

 जूनियर
 aa

 को  शवित  सौंपी  गयी  है

 स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुसना हैं
 ?

 fait  जवाहरलाल  स्थिति  सामान्य  रूप  से  अच्छी  परन्तु  दो  तीन  घटनायें  हो  गयी
 a

 थीं  जिनका  उल्लेख  विवरण  में  कर  व्यि
 गया

 ।  उन  में  से  एक  घटना  बहुत  चिग्टाज्न्व  थ  | ह

 जिसमें  हमारी  ग्रामीण  गार्डों  का  एक  छोटा  सा  दल
 विद्रोही

 नागाओं  के  एक  बहुत बड़े  कल  द्वारा  घेर

 लिया  गया  था  प्रो  उन  से  उनके  हथियार छीन  लिये  गये  थे  ।  हमारा  अनुमान  है  वि  इस  घटना में

 शक  दो  ग्रामीण  गार्डों
 ने

 हमें  घोखा  दिया  है
 ।  फिर  भी  we  हम  प्रतीक  सचेत  हो  गये  हूं

 ।

 श्रीमती  मजीदा  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  हैं  कि  हाल  ही  में  मौक़ाव  चांग  के  निकट

 लांगचाग  में  एक  सम्मेलन  eat  था  जिसमें  शान्तिप्रिय  अर  ferret  दोनों  प्रचार  के  निगाहों  ने

 भाग  लिया  अर  यदि  तो  उस  सम्मेलन  में  विस-किस  बात  पर  दया-बया  विचार  किया

 wat  था  ?

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  हां ati  हमें  कुछ  रिपोर्ट
 मिली

 शरर  उनसे  यह  ज्ञात  होता है

 कि  कुछ  एक  विद्रोही  नागाओं ने  अपनी  विचारधारा  का  प्रचार  करने  का  प्रयत्न  किया  परन्तु

 उन्हें  उसमें  कोई  सफलता  नहीं  मिली  ।  वास्तव  यह  बता  दिया  गया  था  कि  भविष्य  में

 उनकी  बातों  को--उन्होंने  काफी  गड़बड़ी  की  थी--सहन  नहीं  किया  जायेंगी  ।

 pat  हेम  क्या  सरकार
 को

 ज्ञात  है  कि  उपद्रवी  निगाहों
 द्वारा

 की  सीमा  पर

 बड़े  पैमाने  पर  faa  जाने  वाले  areal  से  लोगों  की  जान  शरर  माल  का  बड़ा  भारी  निशान  हो

 रहा  ate  यदि  तो  जान  भ्र ौर  माल  की  रक्षा  करने  के  लिय  क्या-नया  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  हम  बड़  मौन  पर  होने  वाले  HHA  F  बारे  में  तो  जानकारी

 नहीं  मिली  है  ।  छट  द्धि  आक्रमणों  बारे  में  तो  सूचनायें  प्रप्त  हुई ह  ।  श्रीराम  पुलिस ने

 उनके  बारे  में  अवश्य  ही  कार्यवाही  की  होगी  ।

 श्री हेम
 बस्ता

 विवरण  में  बताया  गया  है  कि
 हाल  में  तीन  घटनायें हुई  पर्त  उसमें

 एक  महत्वपूर्ण  घटना  को  छोड़  दिया  गया  है  जो  कि  age  के  उत्तरपूर्वी  भाग  में  हुई  थी  जिस्में

 एक
 टुकड़ी

 पर  आक्रमण  कर  दिया  गया  था  ।
 यह  घटना  ३  भ्रवतूबर  को  हुई  थी  ।  में  हैरान  हूं  कि

 उस  घटना  को  छोड़  क्यों  दिया  गया  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  वास्तव  में  इस  प्रश्न  की  शब्दावली  कुछ  एसी  थी  कि  हम  ने

 सोचा  कि  शायद  मन  पुर  के  सम्बन्ध  में  उसमें  नहीं  पूछा  गया  है  ।  अर  इसीलिये  इस

 घटना  का  विवरण  में  उत्लेख  नहीं  कपि  जा  सका  |

 शी  हेम  Tet:  परन्तु यह  विद्रोहपूर्ण  काय  वाही  है  ।  इसे  कैसे  छोड़ा  जा  सकता  है
 ?

 जवाहरलाल  नहरू  :  महतो  ठीक
 है  ।  परन्तु  प्रदान में  तो  केवल  नागा  पहाड़ी  तुएनसांग

 यूनिट  के  सम्बन्ध  में  पूछा  गया  था  श्र  मानपुर  उसमें  नहीं  भ्राता  ।

 fat  हेम  बरूआ  :  मेंने  अपने  मूल  प्रश्न  में  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  होने  वाले  नुकसानों  के  सम्बन्ध

 म  पूछा था  प्रौढ़  eh  पुर  भी  सीमावर्ती  क्षेत्र  उसका  उत्लेख  करना भी  श्रावक था
 ।

 गए आ

 मूल  अंग्रेजी  में
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 pak  जवाहरलाल  जहां  तक  मुझें  स्मरण  माननीय  सदस्य  ने  झा साम  के  सम्बन्ध  में

 पूछा  था  प्रौढ़  हमारा  उत्तर
 भी

 श्रीराम  के  ही  सम्बन्ध में  है
 ।

 पर  हां  यह
 सच  है  कि  मान  पुर

 में

 एक  दो  भ्र वसर ों
 पर  लट  की  घटनायें हुई  परन्तु

 उनके  सम्बन्ध  में  मेरे  पास  कोई  निश्चित  भ्रांकड़े

 |
 नहीं

 है

 ऊन  तयार  करने  के  केन्द्र

 श्री पद्य  देव  : ग
 &9

 श्री  रा०  चे  मानो

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  PEYS-VE  में  ऊन  तैयार  करने  के  केन्द्र  स्थापित  करने  की  योजना  अ्रन्तिम

 रूप  से  तैयार  हो  गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  a

 ये  केन्द्र  कहां-कहां  बनाये  जायेंगे  ्र  इन्हें  स्थापित  करने  में  श्रब  तक  नया  प्रगति

 हुई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  से  एक  विवरण  सभा  की  मेज़  पर  रखा

 जाता है  ।

 ऊन  तैय
 र

 करने  का  केन्द्र  स्थापित  करने
 की  योजना  की  मंजूरी  भारत  सरकार  ने

 जुलाई  १९५६  में  दी  थी  ।

 उक्त  योजना  को  मद्रास  तथा  मंसूर  राज्य
 की

 सरकारों  ने  मिलकर  प्रस्तुत  किया  था

 योजना  की  अनुमानित  लागत  १३,१०,२५०  रु०
 है  जिसे  मद्रास  और  मंसूर की  राज्य  सरकारें

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  बराबर-बराबर  ™ BS aaty  |  योजना  को  मद्रास  सरकार  क्रियान्वित  कर  रही

 है  जिसका  उद्देश्य  ड्रोन  बनाने  के  लिये  भ्रमणी  किस्म
 का  ऊनी  तांगा  मुहैया  करना  है  ।

 नित  लागत  का  ब्यौरा  निम्न है
 :--

 (१)  इमारत  की  लागत  v  29,8  Xo  रू०

 (२)  मशीनों  की  लागत  #,€  ०,०००  Bo

 (३)
 Q Tatra  पंजी Bist  ul  3,090,000  Bo

 योग  2  2,  20,2¥o  Ro

 हा

 भारत  सरकार
 ने

 PEYSAVE  के
 साल  में

 २
 लाख  रु०  अनुदान  के  रूप  में  दिया  है  ।

 यह  केन्द्र  विज्ञामंगलम  wiz  में  स्थापित  किया  गया  है  ।  इमारत

 का  निर्माण
 हो

 चुका  है  कौर  आवश्यक  मशीनें  प्राप्त  करने  में  भी  कुछ  प्रगति  हुई  है  ।  इस  केन्द्र  पर

 Ro-€-2 RUS  तक  ,३०,७९६२  रु०
 खर्च  किया  जा  चुका  है  ।  ara  है  कि  केन्द्र  FEXE

 तक  चालू
 हो

 जायेगा  ।

 a

 ध मूल झ प्»  ANT! जी में
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 स

 ऊन  करने  का

 1*१०३१.  श्री
 न०

 रा०  मुनि स्वामी :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे

 (  मद्रास  राज्य  के  उत्तर  प्रकट  जिले  में  ऊन  तैयार  करने  के  उद्योग  में  अभी  तक  कितनी

 प्रगति  हुई

 इस  परियोजना  पर  लगभग  कितना  खर्च  ara  और  उससे  कितना  उत्पादन  करने

 का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 क्या  सरकार इस  उद्योग  की  सहायक  वस्तुप्नों  के  उत्पादन  के  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  कोई

 विचार  कर  रही

 यदि  तो  वह  उद्योग  कहां  पर  स्थापित  किया  जा  रहा  और

 क्या  मद्रास  राज्य  के  उत्तर  wale  जिले  के  वलाजपेत  नगर  में  इसी  प्रकार  का  एक

 उद्योग  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्थापना  प्राप्त  हुई  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  से  सभा-पटल  पर  एक  विवरण

 जाता है

 विवरण

 उत्तर  ह  ज़िले  के  विन्नमंगलम्‌  नामक  स्थान  के  ऊन  तयार  करने  वाले  केन्द्र  की  इमारत

 का  निर्माण  कार्य  तो  पुरा  हो  गया है  |  लगभग  १,५०,०००  रुपयों  की  कीमत  के  उपकरण  कौर

 मशीनें  खरीदी  जा  चुकी  हैं  और  प्राधा  है  कि
 उन  मशीनों  शादी  को  फिट  करने  का  काम  gus

 तक  पूरा हो  जायेगा  ।  श्राद्या है कि है  कि  कारखाने का  कार्य  REXE  तक  प्रारम्भ हो  जायेगा  |

 अनुमान है  कि  उस  पर  कुल  १३,१०,२४५०  रुपयों  का  खर्च  हो  जायेगा |
 उत्पादन

 सम्बन्धी  लक्ष्य  यह  है--  वर्ग
 गज़  गलीचों के  लिये  टैनरी  वूल  तैयार करना

 |

 नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता

 (=)  हां  ।  वलाजपेत  में  ऊन  तैयार  करने  का  केन्द्र  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  एक

 प्रस्थापना  प्राप्त  हुई  थी  शौर  विन्नमंगलम्‌  में
 केन्द्र  स्थापित  करने  से

 पहले  उस  पर  विचार  किया

 गया था

 श्री  द्वासप्पा  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  यह  योजना  वर्ष  पहले  प्रस्तुत  की  गयी  थी  ।

 परन्तु  अभी  तक  केवल  उसकी  इमारत  ही  तयार  की  गयी  है  ।  में  जानना  चाहता  हुं  कि  उसकी  मशीनों

 को
 अभी

 तक  फिट
 क्यों  नहीं  कराया  गया

 है  ?

 pat  मतुभाई माह  :  यह  योजना  तो  दक्षिण  भारत  में
 ऊन

 उद्योग  के  विकास  सम्बन्धी  व्यापक

 योजना  का  एक  अंग  विभिन्न  योजनाओं  का  विचार  तो  बहुंत  पहले  से  ही  कर  लिया  गया

 परन्तु  उन्हें  व्यावहारिक  रूप  केवल  QeNe A में  दिया  गया  था  |
 उसके  बाद  फिर  मद्रास  सरकार से  भूमि

 का  भी  अधिग्रहण करना  था  ।  अब  कमी  प्राप्त  ही  गयी  है  वहाँ  इमारत  भी  खड़ी  कर  दी  गयी  है  ।

 उसके  लिये  लगभग  १,४५०,०००  रुपयों  की  मशीनरी भी  खरीद  गयी  गौर  आशा है  कि  १

 १६५९
 से  वह

 कारखाना  अपना
 काम  भी  प्रारम्भ  कर  देगा  |

 ny  ee

 ria  जी  में
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 ची  दास प्पा
 :  परियोजना को  १३  लाख  रुपयों  की  कुल  लागत  में  से  ५  लाख  रुपयों  की  राशि

 मशीनरी  के  लिये  निर्धारित  की  गयी  थी  ।  परन्तु  प्रमी  तक  केवल  I  लाख  रुपयों  की  मशीनरी  मंगवाया

 गयी हूं  ।  यदि  शेष  मशीनें  भी  नहीं  मंगवायी  जायें  तो  कारखाने  म  उत्पादन-कार्य  प्रारम्भ होगा  ?

 श्री  मनु भाई शाह  :  केवल  Ci  लाख  रुपयों  की  मशीनें  पहुंची  शेष  मशीने  श्री  रही  हैं
 |  काडर

 तो  सभी  के  लिये  दे  दिये  गये  हें  ।  इस  समय  सभी  कुछ  तैयार  हैं  ।  ara  है  कि  १  अप्रैल  १६५९  तक

 उत्पादन-कार्य सुचारू  रूप  से  प्रारम्भ  हो  जायेगा  |

 थी  पद्म  देव
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  मालूम  हैं  कि  हिमाचल  कुल्लू  शर  गढ़वाल

 के  पहाड़ों  नें  बहुत  ज्यादा  ऊन  होती  हूँ  इस  लिए  कया  वहां  के  लिए  भी  कोई  ऐसी  योजना  है--क्या

 वहां भी  एक  ऐसा  सेण्टर  स्थापित  किया  जायगा ?

 थी  मनुभाई
 :

 जहां  तक  इस  सेण्टर  का  ताल्लुक़  यह  पहला  प्रोसेसिंग  सेण्टर  जिस
 के

 द्वारा  टैनरी  बूल  को  प्रासेस  किया  जिससे  कि  साउथ  इण्डिया  की  ड्रगेट  इंडस्ट्री  को  प्रगति  तरह

 से  मदद  मिल  सकेगी  |  जहां  तक  माननीय  मन्त्री  के  हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  कहने  का  सवाल  उसके

 लिए  सरकार  ने  काफ़ी  कोशिश  की  है  ।  art  फिलहाल  हम  शादी  वूल  स्पिनिंग  प्लान्ट  स्थापित  करने

 के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हें  शौर  शायद  वह  मंजूर  हो  जाये
 |

 श्री  पद्म  देव
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  मालूम  हूं
 कि

 जोगेन्द्र नगर  में  बहुत  सालों  से  एक  मशीन

 पड़ी  हुई  जिस  पर  लाखों  रुपया  खर्च  किया  हुआ  है
 ?

 वह  वहां  पर  बेकार  ज़मीन  को  रोके  हुए  हैं
 ।

 क्या  उस  ऊन  की  मशीन  का  कुछ  उपयोग  किया  जापेंगा
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 हर  एक  मशीन  का  उपयोग  किया  जा  सकता  हैं  कोई  मशीन  पड़ी  हो

 भर  उसका  इस्तेमाल  न  किया  जा  रहा  तो  हम  उस  को  इस्तेमाल  करने  के  लिए  हैं  ।  लेकिन

 सारे  हिन्दुस्तान  की  सब  मशीनरी  को  भारत  सरकार  इस्तेमाल  नहीं  कर  सकती  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  मेम्बर  साहब  उस  इलाके  की  एडमिनिस्ट्रेशन  से  मिलें  जहां  से  कि  वह  आते  हैं
 ।

 हम  भी  उससे

 बात  करेंगे  प्रौढ़  उस  मशीन  को  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  पद्य  देव
 :

 माननीय  भ्रष् यक्ष  हिमाचल  सरकार  तो  सेण्टर  का  ही  हिस्सा  है  |

 श्री  मनु भाई शाह
 :

 सरकार  तो  सभी  जगह  एक  ही  फिर  भी  एडमिनिस्ट्रेशन  अलग हैं  ।  यह

 उनकी  जिम्मेदारी  ह  ।  हम  भी  उन  को  कह  सकतें  हैं  और  मेम्बर  साहेबान भी  कह  सकते  हैँ  ।

 महोदय
 :

 यह  प्रदान  किससे  पूछना  हिमाचल  प्रदेश  में  परब  कोई  विधान

 मण्डल  नहीं  हू  ।  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिये  माननीय  मन्त्री  को  समय  चाहिए  ।  जिम्मेदारी को

 छोड़ने का  लाभ  नहीं  है  ।

 tat  सुभाष  शाह  :
 में

 प्रगति  जिम्मेदारी  छोड़  नहीं  रहा  में  सुझाव  दे  रहा  हुं  कि  भारत  के  अन्य

 भागों  में  रखी  मशीनों  को  केन्द्रीय  सरकार  नहीं  चलायेगी  |  इसलिए  हम  हिमाचल  प्रदेश  seared से

 मामले  पर  बातें  करेंगे  देखेंगे  कि  मशीनों  से  काम  लेना  दुरू  कर  दिया  गया  उसी  प्रकार  माननीय

 सदस्य  स्थानीय  प्रशासन  का  ध्यान  उस  कौर  आकर्षित  करा  सकते  हें  क्योंकि  उनको  उस  क्षेत्र  की

 जानकारी है  ।

 रा  चं०  साझी  :  प्राक् कलित  व्यय  की  कितनी-कितनी  धनराशि  केन्द्र  तथा  राज्यों  की  है  ?

 tet  मनुभाई  शाह
 :
 arta

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 pat  तंगामणि
 :

 मुझे  पता  लगा  हैं  कि  उत्तर  अर्काट  ज़िले  के  विज्ञ मंगलम  स्थान  में
 प्रारम्भ  किये

 जाने  वाले ऊन  तेयार  करने  वाले  केन्द्र  में  गल॑  चों का  उत्पादन  लक्ष्य  ३०,०००:वर्ग  गज़  रखा  है  |

 क्या  ऊन  लिए  मंसुर  के  निकटस्थ  क्षेत्रों  से  उत्तर  मदुरा  ज़िलों

 से  ली  जायेंगी  asa  केवल  उत्तर  अर्काट  जिले  से  ?

 शी  मदुराई  शाह
 :

 सारे  दक्षिण  भारत  से  ।

 शी चे०  रा०
 पट्टाभिरामन

 :
 में  समझता  हूं  कि  सरकार  का  निर्देश  टैनरी  वूल  की  ओर  है  ।  जीवित

 पुश  पर  से  उतारी  गई  ऊन  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 att  सुभाष  दाह
 :

 इसी  पर  गन्दा  ऊन  उद्योग  आधारित  यह  घटिया  किस्म  की  ऊन  के  बारें  में

 है  ।  यह  बेकार  चली  जाती  थी  ।  इसलिए  हमें  इसका  पुनः  प  रिष्करण  करके  इसको  उपयोगी  बनाते  हैं  ।

 श्री  Ho  सभी  तारिक  :
 क्या  हुकूमत  को  यह  इल्म  हैं  कि  ऊन  की  पैदावार  बढ़ाने  के  लिए

 का  मौसम  बेहतरीन  हैं  जब  हम  लाखों  रुपए
 की

 कीमत  की  वूल  हिन्दुस्तान  में  लाते  तो

 हुकूमत  के  पेश-नज़र  कोई  ऐसी  तजवीज़  हूं  कि  प्रंगोरा  गोट  को  लाकर  काश्मीर  में  ऊन  की  परिवार

 बढ़ाई  जाये  ?

 श्री  मनुभाई  दाह
 :

 के  लिए
 भी

 कोशिश  की  जा  रही  है  ।  चूंकि  यह  सवाल  साफ़  वूल

 प्रोसेसिंग  सेक्टर  का  इस  लिये  जवाब  भी  इसी  बारे  में  दिया  गया  है  ।  जैसा  कि  यह  हाउस  जानता

 हम  सारे  हिन्दुस्तान  की  वूल  इंडस्ट्री  के  लिए  स्कीम  बनाते  ।  हम  वुमन  नाज़ुक  टाप
 शादी  वूल

 वगैरह  हर  किस्म  की  वूल  को  बढ़ाने  में  मदद  करते  हैं  ।

 चीन न०
 राठ  मसुनिस्वामी :  १९५०  में  इस  के  करने  से  पूर्व  सरकार

 न
 स्वयं  श्रीनिवासन

 feat  कि  व  लाजापेट  में  एक  कौर  ऊन  परिष्करण  केन्द्र  खोला  जायेगा  तथा  यह  कहा  गया  था

 कि  यह  शीघ्र  ही  प्रारम्भ  किया  जायेगा
 ।

 इसको  आरम्भ  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 श्र  तू  भाई  दाह
 :

 इस  सम्बन्ध  में  और  कोई  विकास  कार्य  करने  से  पुर्व  इस  केन्द्र  के  अ्रनुभवों  पर

 विचार
 किया

 जायेगा  |
 परन्तु  में  सभा

 को
 श्रीनिवासन

 दे
 देना  चाहता  हूं  हम  देश

 क
 सभी  छोटे  तथा  कुटीर

 उद्योगों  के  विकास
 के  लिए  उत्सुक हें  तथा  जब  सम्भव  होता है  हम  उस  पर  विचार  करते  हैं

 धीरे  धीरे  उसका  विकास  करते  हैं  ।

 श्री  भक्त दर्शन
 :

 प्रभी  माननीय  मंत्री
 जी

 ने  प्रदान  के  उत्तर  में  बताया  कि  हिमालय  के  क्षेत्र

 जहां  काफ़ी  ऊन  होती  इस  तरह  के  संग  सेन्टर  स्थापित  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  ह  ॥

 मे  जानना  चाहता  हूं  कि  कौन  कौन  से  स्थानों  पर  वह  सेन्टर  स्थापित  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है

 at  कब  तक  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  हो  जागा  |

 थी
 मतुभाई  शाह

 :
 में  समझता  हुं  कि  मेरे  कहने  में  या  माननीय  सदस्य  के  सुनने  में  कुछ

 फहमी हुई  हे
 ।

 जहां  तक  वूल  गैस  रोस्टर  का  ताल्लुक  हू  वह  तो  साउथ  इण्डिया  में  ही  लग  सकता  है

 ज्यादा  कप्  वूल  वहां  होती  है
 ।

 जहां  तक  उस  प्रदेश
 का

 ताल्लुक  हूँ  जहां से  माननीय  सदस्य

 वहां  पर  तो  भ्रमणी  किस्म  की  वूल  होती  हूं  जिस  को  हम  प्रासेस  कर  रद्द ेहैं  और  वह  काफी  बड़ी

 मात्रा  में
 एक्सपोर्ट  भी  हो  रही  हे  उससे  क.फी  लोगों  की  रोज़ी  भी  मिली  हुई  है  ।  उस  की  हम

 aaa  तरीकों  से  इमदाद  कर  रहे  हैं  ।
 नाभाग

 वूल  मंघ्रेजी  मे
 1Wool  Processing  Centre.
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 श्री  दास प्पा
 :  इस  केन्द्र  में  ऊन  के  प्यासे  सग  )  का  अच्छी  उपयोग  उठाने  के  क्या

 सरकार  ऊन  का  एक  डिज़ाइन  संगठन  स्थापित  करने  के  बारे
 में  विचार  कर  रही  है  जिससे  अच्छे

 किस्म

 की  ऊन  का  उत्पादन  हो  सके  ?

 tei  मनु भाई  जी  हां  ।  इस  केन्द्र में  उचित  डिजाइन  के  सम्बन्ध  में

 की  जायेगी  जिससे  wea  fret  की  ऊन  बनाई  जा  सके  ।

 उत्तर  कुजा मा  कोयला
 खान  में  दुर्घटना

 स०  म०  बनो ं:

 |  श्री  द्वि  wo  शर्मा

 pees.

 श्री  रघुनाथ  fag:

 श्री * हू»  चे  बोस :

 श्री  सुबिमन  घोष

 गोमती  मसौदा  श्रीचंद :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  eaXe  में  उत्तर  कुजा मा  कोयले  की  खान  में  कोयले  कीः

 मोटी  पट्टी  में  खम्भे  हटाने  के  कार्य  में  छत  गिर

 यदि  तो  दुर्घटना  के  क्या  कारण  थे  ;

 कितने  मज़दूर  मरे  तथा  कितने  घायल  हुए  ;

 प्रभावित  परिवारों  को  कितना  प्रतिकर  दिया  गया  ;  श्र

 क्या  दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  करने  का  विचार  है  अथवा  जांच  की  गई  है
 ?

 tare  उपमंत्री  आबिद  :
 जी  हां

 ।

 भूमिका से  लगभग  194.0  फुट  नीचे  एक  पट्टी  के  नीचे  के  भाग  में  एक  खम्भे  को

 निकालने  के  समय  ऊपरी  भाग  की  छत  गिर  गई  ।  इससे  ऊपर  तथा  नीचे  के  भाग  के  ब.च  का  भाग

 हो  गया  नीचे  के  भाग  में  काम  करने  वाले  मज़दूर  वहीं  पर  फंस  गए  |

 (7)  सात  मज़दूर  वहीं  पर  मर  गए  तथा  एक  घायल  हो  गया  जो  एक  सप्ताह  बाद  मर  गया  |

 कामगार  प्रतिकर  अधिनियम  के  अनुसार  प्रतिकर  का  भुगतान  किया  जाता  है  ।  इसको

 राज्य  सरकार  लागू  करती  ह  ।
 दी  गई  धनराशि  के आंकड़े प्राप्य  नहीं  है  ।

 खनिज  निरीक्षणालय ने  १०  तथा  ११  2aue  को  दुर्घटना  की  जांच  की  थी  ।

 पेरिस स०  Ho  बुर्जों  :  क्या  कोई  तदर्थ  प्रतिकर  दिया  गया  क्या  कोयले  की  खान  वालों  ने

 मजदूरों  के  प्रत्येक  परिवार  को  २००  भ्रमणा  ६००  ५००  रुपये  दिये  थे  |

 pat  आबिद  चली
 :  जी  हां  ।  कोयला  खान  कल्याण  निधि  में  कुछ  धन  दिया  था  तथा  मालिकों  ने

 भी  कुछ  धन  दिया  था  ?

 पन्नी स०  स०  कया  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका  हूँ  अथवा  दिया  जा  रहा

 है  पौर
 क्या

 उसको  सभा-पटल  पर
 म  x

 खा  जायेगा  ?

 मूल  THT  में
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 श्री  श्राधिद  जांच  निरीक्षक ने  की  थी  तथा  उसको  श्रस्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ।  इसਂ

 को  सभा-पटल  पर  रखने  का  कोई  विचार  नहीं  हूं  ।

 fat
 स०  पी

 बरसों
 :

 इस  दुर्घटना  में  व्यक्ति  मर  गये  तथा तब  एक
 निरीक्षक

 ने
 weet

 जांच  क्यों  की  ?  न्यायिक  जांच  क्यों  नहीं  की  गई ?

 महोदय
 :

 प्रतिवेदन
 को

 सभा-पटल  पर  रखने  में  क्या  कठिनाई  है
 ?

 pat  आबिद  पली  :  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 महोदय  :  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  और  afm  गोपनीयता  न  होने  पर  उसे

 पटल  पर  रख  देंगे ।

 pat प्र०  चं०  बोस
 :

 खम्भे  हटाना  बड़ा  खतरनाक  काम  हँ
 ।

 पर्याप्त  सुरक्षात्मक  कार्यवाहियों

 से  दुर्घटनायें  रोकी  जा  संकती  हैं
 |

 क्या  मितव्ययिता  करने  के  लिए  पर्याप्त  सुरक्षात्मक  कार्यवाही  नहींਂ

 की  गई  थी
 ?

 प्री  आबिद  जांच  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है
 कि

 यह  केवल  एक  दुर्घटना  थी
 ।

 वर्ष
 में

 सात  बार  इस  खान  की  जांच  की  गई  थी  ।  निरीक्षक  की  राय  है  कि  इसमें  कोई  गड़बड़ी  नहीं  थी
 |

 श्री  जोखिम  प्राचीन  मेंने  मंत्री  महोदय  से  प्राय
 :

 पूछा  है
 कि

 हमारी  सुरक्षात्मक  कार्यवाहियां

 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर  की  हैं  अथवा  में  चाहता हूं  कि  वह  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखें  जिसमें

 बताया  गया  हो  हमारी  कार्यवाहियां  श्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की  हूं  झ्रथवा  नही ं?

 श्री  आबिद  wat  :  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  हमने  एक  समिति  नियुक्त

 की  है  जो  खानों
 में  कौर  अधिक  सुरक्षात्मक  कार्यवाहियां  बतायेगी  संभवतया इस  समिति

 की  गल बठक  अगामी  माह  में  होगी  |  ज्योंही  निर्णयों को  अन्तिम  रूप  दिया  हम  प्रतिवेदन

 सभा  के  समक्ष  रख  देंगे  ।

 fat  जयपाल  यह  निरीक्षण  खान  निरीक्षक  ने  क्रिया  था  इस  लिए  क्या  सरकार

 यह  ठीक  समझेगी  कि  जांच  के  लिए  हमेशा  एक  समिति  नियुक्त  की  जाय  जो  खान  विभाग  से  स्वतंत्र

 ट्  क्योंकि  खान  विभाग का  इस  से  सम्बन्ध  रहता  संभव  है  कि  निरीक्षण  में  उनका  ध्यान  इस  जोर

 न  गया  हो  ।  क्या  वह  यह  ठीक  समझेंगे  कि  इस  प्रकार  की  प्रत्येक  दुर्घटना  जांच  स्वतंत्र  जांच  समिति

 |

 श्री  आबिद  चली  :.  बड़ी  दुर्घटना  की  जांच  के  लिए  ही  जांच  समिति  नियुक्त  की  जाती  है  ।

 श्री  जयपाल  सिह  :.
 बड़ी  दुर्घटना  किस  प्रकार

 की
 होती  है

 ?

 tat  स०  म०  बनर्जी  बड़ी  दुर्घटना  किस  प्रकार  की  होती  है  ?

 पत्नी  आबिद  अली  :  इसको  बड़ी  दुर्घटना  नहीं  समझा  गया  |

 tat  स०  म०  बेनर्जी  अठ  प्राप्ति  मर  गए  ।

 पाध्या  महोदय  :  शांति  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  ह  कितने  आदमी

 मरते  तो  दुर्घटना  को  बड़ी  माना  जाता  ?

 fat  आबिद  चली  अधिक  संख्या  में  ।  इसमें  केवल  आठ  आदमी  मरे  थे  ।

 लाल
 माननीय  संदर्भ  :  केवल  ।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 अम  site  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री
 :

 पहला  प्रशन  यह  था  कि  हमारी  सुरक्षात्मक

 कार्यवाहियां  श्रम्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की  हैं  अथवा  इससे  सम्बन्धित विधि  को  हमने  हाल  में  ही

 संशोधित  किया  है  तथा  ग्रम्तर्राष्ट्रीय  का  बनाया  है  ।  परन्तु  फिर  भी  विशेषज्ञों की  एक  समिति

 इस  समस्या  पर  विचार  कर  रही  है  तथा  झावइयक  सुधारों  के  लिए  are  सिफारिशें  रा  रही
 fra

 दुर्घटना  में  प्रतीक  संख्या  में  लोग  मर  जायें  उसकी  जांच  को  जाती  अथवा  यदि  हमें  थोड़ा  सा

 भी  संदेह  हो  जाये  कि  कुछ  गड़बड़ी  है  तो  माननीय  सदस्यों  के  सुझाव  के  अनुसार  जांच  की  जनी

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 क्या  सरकार  को  प्राप्त खान  निरीक्षक के  प्रतिवेदन  में  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  बताया  गया  है  कि  पर्याप्त  सुरक्षात्मक  कार्यवाहियां  की  गई  थीं  तथा  खान  समवाय ने

 कोई  ढोलेवाल  का  काम  नहीं  किया  था  ?

 भी नन्दा  :
 जी  प्रतिवेदन में  ऐसा  बताया  गया  है  ।  EVN  से  कोयले  की  खानों

 का  इतिहास बड़ा  सुन्दर  बहुत  थोड़ी  दुर्घटनायें हुई  हूँ  तथा  प्रबन्ध  झपना  काम  सुचारू  रूप

 से  कर  रहा  इस  मामले  में  पता  लगा  है  कि  उनको  कोई  प्रसामान्ट  बात  नज़र  नहीं

 थोड़ी  अवधि  में  विभाग  ने  कई  निरीक्षण  किए  थे  ।  क्योंकि  माननीय  सदस्य  की  इस  ate  रुचि है  इस

 लिए  हम  इस  मामलें  पर  ध्यान  देंगे  ।

 श्री प्र०
 च  बोस

 खम्बे  को  हटाने  के  कार्यों  में  दुर्घटना  रोकने  के  लिए  बालू
 का

 भरण  होता

 क्या  सरकार  का  विचार  खम्बे  हटाने  के  सभी  मामलों  में  झनिवायंत  :
 बालू  का  भरण  करने  का

 विचार है

 श्री  निदा  :.  इस  प्रशन  को  भी  हम  सिफारिश  के  लिए  समिति  को  सौंप  देंगे  ।

 भारत  में  प्रौषधि  बनाने  का  संपत्र

 श्री  श्री  नारायण दास

 T*eee.  aft  after

 श्री  हरविन्द  घोषाल

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अ्रमेरिका  की  जान्सन  एण्ड  जान्सन  कम्पनी  को  भारत  में  औषधि

 बनाने
 का

 संपत्र  स्थापित  करने  की  अनुमति  मिल  गई  है

 यदि  तो
 क्या  इसमें  भारतीय  पूंजी  भी  लगेगी ;

 यदि  at  तो  कितनी  भारतीय  पूंजी  लगेगी  ;  sik

 किस  प्रकार  की  तथा  कितनी  aera  बनाई  जायेंगी ?

 मंत्री  मनु भाई  :  ate  मैसर्स  जान्सन  एण्ड  जान्सन

 को  कुछ  अस्पताल  तथा  औद्योगिक  वस्तु ग्न ों  के  निर्माण  के  लिए  पत्र  स्थापित  करने  की

 अनुमति दी  गई  इस  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  दिखाये  परिशिष्ट

 %,  अनुबन्ध  संख्या  ३०]

 जी

 पूजी  का  २४५  प्रतिशत
 ।

 an  —

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 pal  area  कया  यह  ada  भविष्य  में  are  हो  जायेगा  ?

 यह
 चालू

 हो  गया  है  ।

 tat  श्री  नारायण  दास  :  इसमें  निर्मित  वस्तुभ्नों  के  मूल्यों  की  विदेशों  से  ar  वाली

 वस्लुओ्रों  के
 म्यों

 से  किस  प्रकार  होगी  ।

 fat  मनु भाई  तीन  महीनों  से  इसमें  उत्पादन  होने  लगा  जो  आंकड़े  हमारे

 पास  हूँ  उनके  पर  तुलना  की  जाये  तो  हमारे  पक्ष  में  |.  बहुत  अच्छी  किस्म
 की

 वस्तुभ्नों

 का  निर्माण हो  रहा  है  ।

 fat  अनिरुद्ध  fag:  क्या  पस  जान्सन  एण्ड  जान्सन  ही  ऐसा  समवाय  था  जिसने  देश  में

 alate  faa  स्थापना  की  भारत  सरकार  से  भ्रनुमति  मांगी  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  वह

 ard
 देश  में  कितने  वर्षों  से  काम  कर  रहे  हैं  ;

 श्री  मनु भाई  दो  झर  समवायों  को  झनुज्ञप्तियां  दी  गई  है.जो  भारतीय
 है  ।

 इस  प्रकार  यह  तीन  हो  जाती  ब्यास  जान्सन  एण्ड  जान्सन  विश्वविख्यात फर्म  जो  औषधि

 नहीं  बनाती  भ्रमित  सरजरी  तथा  अस्पताल  का  सामान  जेसे  दांत  के  बेबी  तथा
 ग्न्य

 बेबी  सामान बनाती  है  मेरे  विस्तार  से  यह  ६८  वर्ष  पुरानी  संस्था

 है  अनिरुद्ध  कया  यह  समवाय  विवरण  में  बताये  गये  शल्य  चिकित्सा  के  उपकरणों

 तथा  झोपड़ियों  का  निर्माण  करेगा  ग्रीवा  हमारी  देशी  संस्थानों  द्वारा  बनायें  जाने  वाले  शल्य  चिकित्सा

 के  उपकरणों  तथा  औषधियों  का  भी  निर्माण  करेगा  ;  यदि  हां  तो  देशी  उत्पादन पर  इसका  क्या

 प्रभाव
 पड़ेगा

 ?

 श्री  मनु भाई  माह  :  सभा  को  पता  है  कि  उद्योग  अधिनियम  के  अधीन  श्रनुज्ञाप्ति  वाला  प्रत्येक

 मद  सरकार  के  समक्ष  भ्राता  है  ।  सरकार  की  अनुमति  के  बिना  कोई  भी  एकक  उद्योग  में  नये  मद

 का  उत्पादन  शुरू  नहीं  कर  सकता  में  माननीय  सदस्य  को  श्राइवासन  दे  सकता हूं
 कि  हमनें  जिन

 ae  की  स्वीकृति  दी  साथ  उन्हीं  का  निर्माण  समवाय  की  बढ़ोत्तरी  आदि  पर  उसके

 जब  भी  किसी  मामले  पर  विचार  होता  है  हम गुणावगुणों  के  झ्राधार  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 यह  जांच  करते  हें  कि  क्या  इससे  वर्तमान  अथवा  भविष्य  में  स्थापित  होने  वाले  उद्योगों  पर

 प्रभाव  पड़ेगा  ।

 श्री  रवीन्द  घोषाल  इसमें  भारतीय  अंश  कितना  है  तथा  कहां  पर  लगा  है  ?

 पेप्सी  सुभाष  दाह  :  मैस  किशोर  प्रेमचन्द  का  इसमें  प्रतिशत  झ्र  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कहां  पर  ?

 शी  मनु भाई  दाह  :  यह  बम्बई में  हे

 फानी  जयपाल  fag  :  रूस  से  पांच  ग्रोस्ज़ी  तथा  भारिक  परियोजना यों  की  स्थापना  के

 सम्बन्ध  में  बातचीत हो  रही  क्या  सरकार  उत्तर
 प्रदेश

 सरकार  की  इस  प्रार्थना  पर
 कि

 इन  पांच

 औषधि  तथा  भेजी  परियोजनाओं  में  से  चार  उत्तर  प्रदेश
 में

 स्थापित किए  कोई  निर्णय  कर

 —_——  न
 लिया है  ?  —  ——  एएए  oH

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  सन भाई  यह  बड़ा  सीमित  wet  था  जो  चिपकनें  वाले  टेपों  तथा  प्रकार

 के  अस्पताल  तथा  सर्जरी  के  उपकरण  को  बनाने  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  जो  यह  पूछा  है

 कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इन  पांच  रूसी  औषधि  परियोजनाओं  में  से  चार  वहां  पर  स्थापित  किए

 जायें  ;  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  का  कोई  श्रभ्यावदन  नहीं  पाया  सभी  राज्य

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  इस  बात  के  लिये  उत्सुक  हूं  कि  उनके  राज्य  में  एक  अथवा  अधिक

 aaa  स्थापित किए  जायें  |

 श्री  रंगा  :
 क्या  इस  विचार  में  कोई  तथ्य  है  कि  इन  पांच  में  से

 चार
 उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित

 होंगे
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  किसी  भी  संयंत्र  को  कहीं  पर  भी  स्थापित  किया  जा  सकता है
 ।  परन्तु

 संयंत्र  स्थापना के  लिए  कई  बातों--जैसे  कच्चे  माल की  खपत  के  बाज़ार की

 शादी  पर  विचार  किया  जाना  होता  उसके  अलावा  भारत  जेसे  फाइल  टेडी
 छह  SAT  ५९६५  में  भारी  उद्योगों के

 प्रादेशिक  वितरण  पर  भी  विचार  करना  होगा  |

 कुछ  माननीय  सदस्य

 pra  महोदय  :.  सामान्य  नीति  का  मामला  है  ।

 श्री  जयपाल  इस  तथ्य  के  aware  पर  कि  क्या  माल  उत्तर  प्रदेश के  तराई  तथा

 अन्य  पहड़ी  क्षेत्रों  में  मिल  सकता  इनका  स्थान  परिवर्तन  किस  प्रकार  किया जा  सकता है  ।

 fae  महोदय :
 माननीय  सदस्य  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  तके  कर  रहे  है  |

 fat  सुभाष  दाह  :  मेरा  निवेदन  है  कि  केवल  क्षारीय  परियोजना  ही  नहीं  है  ।  पांच

 परियोजनाओं  ऐसी  ह  जो  संश्लेषित  ra farat  प  अधारित  है  ।  फिर  कुछ  क्षत्रिय  पर  प्रसारित  हैं  ।

 जहां तक  क्षा  राय  का  सम्बन्ध  है  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  ठीक  है  कौर  वह  भी  देश  के  भिन्न-भिन्न

 भागों  में  मिलता  है  ।

 रेयन  कारखानों  के
 मजदूर

 1१०००.  श्री
 त०

 Ao
 fags  राव

 :  क्या  श्रम  प्रौढ़  रोजगार
 मंत्री  २१  2eXs

 के  तारांकित प्रदान  संख्या  ११५२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  रेयन  कारखानों  के  मज़दूरों  के  स्वास्थ्य  पर  हानिकारक  प्रभाव  का

 अध्ययन  करने  के  सर्वेक्षण  के  बारे  में  प्रतिवेदन  मिल  गया

 यदि at  तो  क्या  सरकार  ने  उसकी  जांच  कर  ली
 कौर

 इस  मामले  में  कार्यवाही  कब  प्रारम्भ  की  जायेगी  ?

 पश्म  श्र  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  (alt  ने०  ना०  :

 जी  नहीं  ||

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता

 प्रतिवेदन  जो  छप  रहा  है  मिल  जाने  पर  ।

 +मूल ५  sist  में

 1A lkaloid.
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 भी  त०  ब०  विट्रुलराव  इस  उद्योग  में  कुछ  हज़ार  मज़दूर  हैं  तो  इस  प्रतिवेदन  को

 ल्
 अन्तिम  रूप  देने  में  इतना  विलम्ब  क्यों  gat

 ?

 श्रम  कौर  रोजगार  तथा  योजना
 मंत्री

 :  प्रतिवेदन  को  भ्रान्ति  रूप  दिया

 जा  चुका है
 ।

 यह  छप  रहा  है  ।
 प्रतियां  मिलने  पर

 इसकी
 जांच  होगी  तथा  विचार  किया

 जायेगा  ॥

 श्री  असर  क्या  सरकार  जानती है  कि  कारखानों  की  गेस  तथा  धुएं  के  कारण  रेयन

 कारखानों  के  निकट  रहने  वाले  मनुष्यों  को  भी  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  है  ;  तथा  यदि  तो  सरकार

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  करने  जा  रही  है  ?

 श्री  नन्दा
 :

 प्रतिवेदन  पर  विचार  से  यह  wet  उठता  है
 |

 त्रि  राधे
 लाल

 व्यास
 :  क्या  यह  सच  है  कि

 उन  रेयन  कारखानों  जिन  में  रेयन  का  रेशा

 बनाया  जाता  है  के  मज़दूरों  के  स्वास्थ्य  पर  aha  हानिकर  प्रभाव  होता  है  तथा  भारत  में  रेयन

 का  रेशा  बनाने  के  कितने  कारखाने  हे  ?

 कैसी  Ao  लाठ  faay  चार  रेयन  कारखानों  में  लगभग  ३७,०००  मज़दूर  हें  जिनके  बारे

 में  जांच  कर  ली  गई  है  तथा  यह  सच  है  कि  मज़दूरों  के  स्वास्थ्य  पर  इसका  बुरा  अग्रसर  होता  है  |

 इसी  लिये  जांच  की  गई  थी  तथा  जांच  समिति  से  भ्रच्छे  परिणाम  निकलने  की  तराशा  है  ।

 श्री  रा०  कठ  कया  श्रीमान्‌  यह  बताने  की  कप्पा  करेंगे  कि  कोई  ऐसी  शिकायत  भाई

 है  कि  रेयन  फैक्ट्री  के  सी०  एस०  Fo  २  में  काम  करने  वाले  वैसे  की  ज्ञानेन्द्रियों  ने  काम

 करना  बन्द  कर  दिया  ह ै?

 श्री  ल०  ना  मिश्र  :  काम  बन्द  करने  की  शिकायत  तो  नहीं  are  लेकिन  फैक्ट्रियों  में

 मजदूरों  की  हालत  प्रदेश  नहीं  है
 ।  इस  के  लिये  जांच  हुई  थी  कौर  उन  की  हालत  सुधरने

 वाली है  ।

 fat  व०  प०  नायर  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  इन  संयंत्रों  में  काम
 करने  वाले  मजदूरों

 के  स्वास्थ्य पर  बुरा  असर  पड़ता है  ।  क्या  सरकार  को  लगा  है  किਂ  इससे क्या  बीमारी

 फलती  है  ?

 श्री  नन्दा  :  भ्रध्ययन  इसीलिये  किया  गया  था  जिससे  रोग  का  तथा  मजदूरों  के  स्वास्थ्य

 पर  उसके  असर  का  पता  लग  सके  |

 fai  पर  में  इस  व्यवसाय  के  रोगों  का  नाम
 जानना  चाहता  था

 ।

 पूरी  नन्दा  :  वह  प्रतिवेदन  में  दिये

 श्री  व०  qo  नायर
 :

 रोग  का  नाम
 नहीं  दिया  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  प्रतिवेदन  पढ़े

 रेशम  के  कीड़े  पालने  का  उद्योग

 श्री  केराव  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेशम  के  कीड़े  पालने  के  उद्योग  में  लगे  मजदूरों  की  सेवा  की  शर्तों  के  प्रशन  पर

 जांच  करने  के  लिये  कोई  समिति  नियुक्त  की
 गई

 यदि  तो  क्या  उसने  अरपना

 waded
 प्रस्तुत

 कर
 दिया  कौर

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इस प्रतिवेदन  की  सिफ़ारिशों को  लागू  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 मंत्री  सुभाष  से  केन्द्रीय  रेशम  बोझ  ने  इस  प्रदान  की

 जांच  के  लिये  एक  समिति  स्थापित  की  थी  ।  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  जिस

 पर  ब्रोड  विचार कर  रहा  है

 tat  शाव  यह  प्रतिवेदन  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  सामने  विचाराथ  तथा  जांच के  लिय

 प्रस्तुत  किया  गया  था  ?

 श्री  मनु भाई  जी  हा ं।

 श्री  केदार  कब  प्रस्तुत  किया  गया  था  ?

 श्री  मनु भाई  चार  महीने  पहले  प्रस्तुत  किया गया  था

 समिति  असाम  उडीसा  तथा  दक्षिण  बिहार  गई  थी  ?
 श्री  जयपाल  सिह  क्या

 श्री  मन भाई  जिन  माननीय  सदस्य  ने  मूल  टर्न  पूछा  है  वह  समिति  के

 सभापति  के  तथा  इस  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  हमें  उनका  परामर्श  मिल  चका  है  |

 ya  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :
 क्या  सरकार  नें  इसकी  जांच  की  है  कि  रेशम  के  कीड़  पालने

 के  उद्योग  में  कितने  प्रतिश्त  मज़दूर  ऐसे  हे  जो  निजी  रूप  से  काम  करते  हे  तथा  कितने

 सरकारी  नियोजकों  के  अधीन  हू
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :
 समिति  ने  इन  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  किया  है  तथा  मेरी  प्रार्थना

 है  कि  प्रतिवेदन  पर  रेशमी  बोर्ड  की  सिफारिशों  तथा  उस  पर  सरकार  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा  करें

 क्योंकि  उसको  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  |

 जतों  का  निर्यात

 +

 (  श्री
 रा०  च०  माझी

 श्री  ना  रा०  मनिस्वामी
 ieee

 4
 श्री  रघुनाथ  सिह

 att  अनिरुद्ध  fag:

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १२  सितम्बर  we  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या
 Rey

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूस  तथा  गोले  के  जूतों  के  संभरण  के  हराकर  पूरे  कर  दिये  गये

 यदि  तो  इस  वेष  रूस  तथा  पोलैंड  को  कितने  जोड़े  जजों  का  निर्यात

 किया  गया  है

 क्या  इन  देशों  से  दुबारा  जूते  भेजने  के  काडर  मिले  तथा  यदि  तो  कितने

 जोडी  जजों  के  तथा  कितने  मलय  के

 क्या  किसी  अन्य  देश  से  भी  जूतों  के  संभरण  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  चल  रही

 और

 कि  ee  eee

 +मल  अंग्रेजी  मे
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 कितने  जूतों  का  तथा  कितने  मूल्य  के  जूतों  का  संभरण  किया  जायेगा  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  श्र  १९५६  तथा  १९५७  में  रूस  ने

 लाख  जोड़ी  जूतों के  काडर  दिये  थे  जिनको  पुरा  कर  दिया  गया  है  |  केवल  ६,०००  जोड़ी  जूते

 भेजने  बाकी  हैं  ।  ReyXs  के  जो  लगभग  २  लाख  जोड़ी  जूतों  के  में  से  कभी  कुछ  नहीं

 भेजा  गया है  ।

 १९५७  में  पोलण्ड  ने  लगभग  राधे
 लाख  जोड़ी  जूतों  का  भ्रामक  दिया  था  जिसमें  से  लगभग

 २१,०००  जोड़ी  जूते  भेज  दिये  गये हें
 तथा  गप  आर  रद्द  कर  दिया गया  है

 |

 रूसने  हाल में  ही  fe  लाख  जोड़ी  जूतों  का  कौर  भ्रामक  दिया  है  ।  पोलैंड  ने  १९  ५८

 में कोई  काडर  नहीं  दिया है  ।

 कौर  जी  जर्मन  बल्गारिया  तथा  यूगोस्लाविया  से  बातचीत  हो  रही

 है  श्र  नमूने  भेजे जा  चुके  हू
 ।  परीक्षण

 के
 रूप  में  जर्मन  गणतंत्र

 ने
 लगभग  tT,  लाख  रुपये

 के  जूतों

 का  प्राप्त  feat  है  ।  एक  ठेका  भी  किया  जा  रहा  है
 |

 pat  रा०  चं०  माझी :  छोटे  पैमाने  के  एकक  के
 द्वारा  काडर  का  कितने  प्रतिशत माल

 भेजा  गया है  ?

 श्री  कानूनों
 :  लगभग  ५०  प्रतिशत  |

 श्री  रा०  do  माझी :  रूस  से  वापस  लौटे  जूतों  को  क्या  रा  पार  निगम  ने  निबटा

 दिया  है  यदि  तो  इसमें  क्या  हानि  हुई
 ?

 श्री  कानूनगो  :  कुछ  जूते  स्वीकृत  जूते  घोषित  कर  दिये  गये  हैँ  जिनको  बेचा  जा  रहा  है  ।

 मामले  पर  बातचीत  की  जा  रही  है  तथा  बातचीत  के  पश्चात्‌  यह  तय  किया  जायेगा  कि  इन  को

 देश  में  बेचा  जाये  अथवा  नहीं

 fait  to  रा०  इस  निगम  द्वारा  अनुभूत  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  कार्यवाही
 की

 है  तथा  कया  ag  सच  है
 कि

 रूस  से  लौट  जूते  एक  पैर  के  जूते  हें  जूतों के बच्

 जोड़े  ठीक  नहीं  बनाये  गय  हू  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई दा  :  मे  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  इन  जूतों  को  घटिया

 किस्म  के  होने  तथा  जूतों  में  कोई  खराबी  होने  के  कारण  वापस  नहीं  भेजा  गया है  ।  रूस  एक  विशेष

 प्रकार  के  जूते  चाहता
 था

 प्रौढ़  हमने  इनको  नमूने  के  रूप  में  भेजा  था  ।  परन्तु  बाद  में  कुछ  प्रकार  के  जूतों

 के  स्थान  पर  उन्होंने  दूसरी  प्रकार  के  मांगे  जिनको  हम  थोड़ी  अवधि  में  नहीं  बना  सकते  थे  ।  दोनों  देयों

 की
 सरकारों  ने  बराबर  सहयोग  दिया  हैं  तथा  जो  थोड़े  पैसे  उस  प्रकार  के  नहीं  हें  जिस  प्रकार के

 उन्होंने  मांगे  उनकी  अपने  देश  में  खपत  करने  के  बारे  में  वे  विचार  कर  रही  हैं  हम  छोटे  पैमाने  के

 उद्योग में  एक  गुण
 चिन् हां कन

 योजना  चालू  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हें  जो  कानपुर तथा  विभिन्न

 अन्य  बड़े  नगरों  में
 प्रारम्भ

 की
 जायेगी  |  इस  योजना का  उद्देश्य  यह  है  कि  जूतों  की  caved  किस्म

 में  कोई

 खराबी  न  जाने  पाये  कौर  निर्यात  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  हो  सके  क्योंकि  यह  एक  ऐसी  मद  है
 जिससे

 हमें

 पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  है  ।

 श्री  अनिरुद्ध  सिह  :  २१  ग्रक्तूबर  को  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम
 में

 श्रनबिके  जूतों  का  कितना

 स्टाक  था
 तथा

 उन  जूतों  को  किस

 TATE  निकालने
 का  विचार  है  ?

 म्रंग्रेजी  में
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 श्री  कानूनगो  :  विभिन्न  करारों  के  arent  विभिन्न  हाथों  से  जूते  उपलब्ध  हें  ।  यह  झ्रावश्यकता

 से  अ्रधघिक  हूँ  अथवा  नहीं  इसका  निर्णय  १९५८  के  सं  वादे  पुरे  होने  के  पश्चात्  किया  जायेगा  |

 ott  तिम्मथ्या  :  क्या  इस  प्रकार  के  आअ आडर  प्राप्त  करने  उनकी  पूति  के  लिये  सहकारी

 समितियों  को  सुविधायें  दी  गई  हे  ?

 galt  मनु भाई  शाह
 :

 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  ax  विशेष  रूप  से

 सहकारी  जूता  निर्माताओं  को  प्राथमिकता  दी  जाये  शौर  उनसे  माल  खरीदा  जाये  ।  में  माननीय

 सदस्य  को  यह  भ्राइवासन  दे  दूं  कि  यदि  कोई  सहकारी  समिति  राज्य  व्यापार  निगम  को  जूते  बेचने  के

 लिये  तैयार  हुई  तो  हम  उन्हें  प्राथमिकता  देंगे  ।

 || मं० मं  ०  र०  कृष्ण  :  प्राजक जो  sts  उसके  कितने  भाग  की  पूर्ति  छोटे  पैमाने  के  कौर

 कुटीर  उद्योगों  दवारा  की  जायेगी  प्रौढ़  कितने  भ्रंश
 की

 पूर्ति  अन्य  उद्योग  करेंगे
 ?

 श्री  मनु भाई  इस  विषय  में  कुछ  प्राया  नहीं  की  जा  सकती है
 ।  हम  सदैव

 छोटे  उद्योगों
 को

 प्राथमिकता देते  श्र  ग्रसित  अनुपात  में  उनसे  सामान  खरीद  रहे  मूल  संविदा में  भी  ६  लाख

 जोड़े  जूते  में  से  UY,  लाख  जोड़ी  जूते  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  से  खरीदे  गय  हें  कौर  केवल
 २

 से

 २,
 लाख  जोड़ी  जूते  बड़े  उत्पादकों  से  लिये  गये  हैं  ।

 श्री  ब्रज राज  क्या  यह  सच  है  कि  फैक्टरियों  में  बने  जूतों  का  अधिकांश  भाग  बाटा  शू

 कम्पनी  &  लिया  गया  था  कौर  यदि  तो  उन  जूतों  का  कितना  प्रतिशत  था  ?

 श्री  कानूनों  :  बाटा  द कम्पनी  से  कुछ  नहीं  खरीदा  गया  था  |

 pat  सहा गांव कर  :  अब  तक  कितनी  सहकारी  समितियों  ने  रूस  को  जूते  संगीत  किये  ?

 श्री  कानूगो  :
 यह  सौदा  राष्ट्रीय लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  किया  गया  है

 |
 यह  सामान  सहकारी

 समितियों  ate  विभिन्न  केन्द्रों  में  अनक  छोटे  पै माने  के  उत्पादकों  सेਂ  प्राप्त  करता है  |  जिन  विभिन्न  स्रोतों

 से
 यह  जूते  खरीदे  गये  ह  उनको  भ्र लग  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  इन  को  खरीदने  प्रौढ़  देने

 का  उत्तरदायित्व  निगम  पर  हू  क्योंकि  इसे  विशेष  रूप  से  सहका री  समितियों  भ्र ौर  छोटे  ये  मानें  के

 गीतों  की  सहायता  करने  के  लिये  ही  स्थापित  किया  गया है  ।

 श्री  काशीनाथ
 जिन  बड़े  उद्योगों

 ने
 अपने  बनने  वाले  जूतों  का  उत्पादन  न  कर

 इस  ग्रोवर  की  पूर्ति  के  लिये  जूते  बनायें  हें  क्या  उन्होंने  यह  काम  छोटे  दूकानदारों  को  दिया  था  भ्र ौर

 इसी  लिये
 ag  घटिया  किस्म  के  हें  तथा  अधिकांश  जूतों

 को
 रूस  वालों  ने  लेने  से

 मना
 कर  दिया है

 ?

 part  सुभाष दाह
 :  यह  निष्कर्ष  स्वधा  सच  नहीं हैं

 ।  जूतों  की  किस्म  कम  स्टैण्डर्ड  वाली  नहीं

 थी  ।  हमने  इस  दिशा  में  पर्याप्त  सावधानी  बरती  थी  क्योंकि  इसका  भविष्य  समुन्नत है  श्र  हम  निर्यात

 किये  जाने  वाले  जूतों  की  मात्रा  बढ़ा  सकते  है  ।  अतः  में  लोकसभा  को  यह  श्रीनिवासन  दे  दूं  कि  इस  प्रकार

 की  कोई  बात  नहीं  है  ।  यदि  किसी  निर्माता  से  उद्योग  निगम  के  जूते  खरीदे  हू  शौर  वह  निर्माता  किसी

 wey  व्यक्ति  के  साथ  सं  विदा  कर स्टैण्ड  माल  संगीत  करता  हे  तो  इसमें  कोई  बुराई  नहीं  है  |

 श्री do  र०  कृष्ण  :
 रूस  में  जूतों  की  ऊंची  कीमतें  देखते हुए  क्या  भारत  सरकार  कौर  रूस

 की  सरकार  में  इ  सकी  कीमत  निर्धारित करने  के  लिये

 कोई  वार्ता  चल  रही  हैं

 ?

 मूल  wast  में
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 bas
 श्री  कानूनगो  :  जो  भी

 संगठन  हमारे  पासਂ  भ्राता  हं  हम  उसे  जूते  बेचने  को प्रस्तुत हे  ।  हमें  इस

 कोई  मतलब  नहीं  कि  वह  किस  कीमत  पर  इन्हें  बेचते  हैं  |

 श्री  वें  ०  To  नायर
 :  एसा  क्यों  होता  हे  कि  अनुपूरक  प्रश्नों  का  उत्तर  कभी  एक मंत्री  देते  है

 ale  कभी  दूसरे  मंत्री  ।

 paras  महोदय  :
 सब  माननीय  सदस्य  भी  जानकारी  की  तराशा  रखते  हैं  ।  इसी

 प्रकार  मंत्रो  भी संप्ुक्त  तथा  अलग  रूप  में  उत्तर  दे  सकते  है  |

 श्री  जयपाल
 सिह

 :  माननीय  मंत्री ने  प्रभी  कहा  था  कि  हमें  इससे  कोई  मतलब  नहीं  कि  हम

 जिस  वस्तु  को  बेचत ेहे  उसे  अन्यत्र  किस  कीमत  पर  बेचा  जाता  हूँ  ।  क्या  भारत  सरकार  की  यही

 राधिका  नीति  है
 ?

 श्री  यह  अर्थिक  नीति  नहीं  हू  ।  यदि  राज्य  व्यापार  निगम  संतुष्ट  हो  जाये  उसे

 meet  कीमत  मिल  जाय  तो  फिर इन  बातों  से  उन्हें  क्या  प्रयोजन है  कि  बाद में  इन  चीज़ों  का  क्या  दाम

 मिलता है  |  माननीय  सदस्य  जानते हें  कि  सोवियत  रूस  जो  हमारे  ज  ते  खरीद  रहा  वर्द  व्यापार

 पार्टी  का  एकाधिकार  हैं  |  हम  इसमें  कोई  रुचि  नहीं  रखते  हे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यदि  किसी  देश  से  अ्रधिक  कीमत  प्राप्त  हो  सकती हू

 तो  हम  उसके  लिये

 प्रयत्न  कयों  नहीं  कर  ?

 कानूनगो  यह  उस  देश  का  aay  मामला  है  वहां  व्यापार का  एकाधिकार हे  अर

 हमें  इससे  कोई  मतलब नहीं  ह  वह  केवल  हमारे  सामान  के  लिये  ग्राहक  हैं
 ।

 इलाके
 अध्यक्ष  महोदय  :

 माननीय
 मंत्री

 यह
 AS |  नहीं कह  देते  हें  कि  हम  उस  लाभ  का  हिस्सा  नहीं

 ले  सकते  हे  ?  दूसरा  प्रश्न  ।

 द  की  स्थापना

 +

 श्री  भक्त  मदान
 1१००४

 {
 श्री  नवल  प्रभाकर

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  १४  १९५७  के  तारांकित प्रदान  संख्या  १६१  के  उत्तर

 शौर  उनके  द्वारा ७  १  ५८  को  सभा  में  दिय  गय  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा

 कि  प्रेस  परिषद्‌  की  स्थापना  करने  की  दिशा  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 प्रस  कौंसिल  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  अभी सूचना  शर  प्रसारण  मंत्री

 अराग  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  |

 श्री  भक्त  दर्शन  में यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  इस  बारे  में
 जो  स्थिति  उसके

 अधार पर पर  क्या  माननीय  मंत्री जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देर से  देर  कब  तक  इस  बारे  में  फ़ैसला

 हो  सकेगा  ?

 डा०  केसकर :  इसके  बारे  में  म  कोई  निश्चित  वचन  नहीं  दे  सकता  ।  एक
 पिछलें  प्रदान  के  जवाब

 में
 मेंने  मा

 माननीय  सदस्य  को
 बताया  था

 कि  इस
 सम्बन्ध  में  जब  तक  जो  दोनों  दल  आरोप  राइट्स

 ह

 मूल  अंग्रेजी में
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 afar  उनमें  इस बारे में  कोई  एक  राय  होने  की  भ्रामक  नहीं है  प्रौढ़ जब  तक  उन  दोनों

 म॑ं  कोई  एक  समझौता  नहीं  हो  जाता  तब  तक  हम  चरागे  कोई  कदम  नहीं  उठायेंगे  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 चूंकि
 समाचार  पत्र  जगत  के  यह

 जो  दो  विभिन्न  दल  हें  उनके  बीच  में  कोई

 झौता  नहीं हो  पा  रहा हे  में  जानना  चाहता हुं  कि  क्या इन  दोनों  दलों में  वापस में  समझौता  करा

 कोई  प्रयत्न  किया  गया हूँ
 या  प्रयत्न  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  हैं

 ?

 डा०  केसकर  :  अरपन  पिछले  प्रयत्न  में  हम  सफल  नहीं  हुए  झर  हम  रोक  प्रयत्न  करने  की

 नहीं  सोच  रह ेह  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  में  मंत्री  महोदय से  जान  सकता  हूं  कि  जब  दोनों  दलों  में  समझौता हो

 जायगा  तब  इस  प्रस  कौंसिल  की  स्थापना  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 डा०  केसकर  :  पहल  समझौता  होने  दीजिए  फिर  वह  बहुत  जल्द  बन  जायगी |

 थी  जोखिम  अलावा  प्रेस  आयोग  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुए  यह  तीसरा  ag  है  ।  फिर  सरकार

 आयोग  की  स्थापना  में  इतना  विलम्ब  क्यों  कर  रही  हूं  ?  क्या  इसका  कारण  राधे  दज  न  प्रमुख  समाचार

 पत्रों  का  असहयोग  हूं

 मुंडा  यद  माननीय सदस्य  इस  विषय में  दिय  गय  पुराने  उत्तरों  को  देखें  तो  उन्हें

 मालम  होगा  कि  जब  तक  हमें  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  सम्मति  नहीं  मिल  जाती  हे  रोक  प्रोपराइटर

 उसके  प्रति  साहाद्रपूण  मनोभावना  का  प्रदान  नहीं  करता  हे  हम  इस  विषय  में  एक  भी  कदम  नहीं  उठा

 सकत  टू
 क्योंकि  इसका  उद्देश्य  इन्ही  निकायों  की  सहायता  करना  हे  ।  यह  व्यवस्था  उनके  हित  के  लिये

 ही  की  जा  रही हैं  ।  यदि  स्वयं  उनकी  समिति  इतने  तीब्र  रूप में  विरुद्ध ह ेतो  फिर  कानन  बनाने  कोई

 लाभ  नहीं  होगा  ।

 श्री  मिलती  :  प्रेस  परिषद्‌  को  निर्णय  ब्रिटिश ढंग  पर  किया  जा  रहा हू  फिर  इसे  संविहित

 लक्षण  क्यों  प्रदान  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  ब्रिटेन  में  ऐसा  नहीं  ह
 ?

 केसकर  :  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं ही  अपना  उत्तर  भी  दे  दिया  है  ।  प्रोवाइडरों  की  राय

 माननीय  सदस्य  के  समान  ही  हैं  श्र  श्रमजीवी  पत्र  कार  तथा  प्रोप्राइटरों में  यही  मतभेद  है  ।

 श्री  मिलती  :  मेरा  प्रदान  यह  है  कि  भारतीय  प्रस  परिषद्‌  को  सं विहित  रूप  क्यों  प्रदान  किया

 जा  रहा  है  ।  यह  गेर-संग्रहित  स्तर  पर  क्यों  नहीं  जा  सकती  हे
 ?

 डा०
 माननीय  सदस्य  ने  प्रेस  अयोग  की  रिपोर्ट  पढ़ी है

 ।  उस  रिपोर्टे  के  भ्रनुसार  ही

 सरकार  ने  इस  धारणा  पर  यह  प्रयास  किया हूँ  कि  कदाचित्‌  दोनों  पक्ष  इसके  लिये  सहमत  हों  ।

 श्री  भक्त  ददन  :  सन  ZEXS  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  राज्य  सभा  में  एक  विधेयक  रखा

 था  जोकि  वहां  स्वीकृत  भी  हो  गया  था  ।  इसी  बीच  में  पुरानी  लोक-सभा  भंग  हो  गई  ।  ्य  जानना

 चाहता हुं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  उसी  तरह  का  विधेयक  यहां  ल।ने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ताकि  उस

 के  बाद  दोनों  दलो के  बीच  में  समझौता  कराने  का  प्रयत्न  किया  जा  सके  ?

 डा०  केसकर :
 फिलहाल

 हम  कोई
 Si

 बात  नहीं  सोच
 रहे
 रहे  हैं

 +मूल  अंग्रेजी  में
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 स्वर्गीय  रास  बिहारी  बोस  की  भस्म

 लक
 |

 श्री  विभूति  fast:
 1१००५.

 {
 शी  सुमन  घोष  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है
 कि

 विदेश  सचिव  ने  जापान  की  weal  हाल  की  यात्रा  में  स्वर्गीय  रास

 बिहारी  बोस  की  भस्म  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  था  ;  कौर

 यदि  तो  कया  वे  अपने  प्रयास  में  सफल  हू
 ?

 वेदेदिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव
 सादत

 wet  :  ak  जी  हां  ।

 विदेश  सचिव  ने  स्वर्गीय  श्री  रास  बिहारी  बोस  की  श्रीमती  हिताची  से  भस्म  के  एक  भ्रंश  को

 भारत  लाने  के  विषय  में  बातचीत  की  थी  ।  श्रीमती  हंगरी  इस  पर  तैयार  हो  गई
 *

 कि  वे  भस्म  को

 खुद  ले  कर  कलकता  आयेंगी  कौर  गेर-सरकारी  तौर  पर  बनी  रास  बिहारी  बोस  स्मारक  समिति

 को  सौंप  देंगी  ।  उन  के  ara  की  ठीक  तारीख  ग्राम  तक  तय  नहीं  हो  पाई  है  ।

 परचा तथ  उत्तर  अंग्रेजी  में  भी  पढ़ा

 श्री  विभूति  मिश्र  :  मैं  जानना  चाहता हैं  कि  क्या  उस  भस्म  का  कुछ  aa  दिल्‍ली  में  भी  रखा

 जयेगा  ताकि  यहां  पर  जो  सारे  देश  के  लोग  wa  हैं  वे  भी  उस  को  दंड  प्रणाम  कर  सकें  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वंदेदिक-कार्यो  मंत्री  जवाहरलाल  जी  हम  इस  को  पसन्द

 नहीं  करते  कि  हर  जगह  स  किस्म  के  मन्दिर  बनाये  जाय  ।

 महेन्द्र  प्रताप  :  इस  प्रदान  में  मेरी  गहरी  रूचि  है  ।  श्री  बोस  मेरे  साथी  थे  ।  मेरा  विचार

 है  कि  सरकार  उन  के  प्रति  उचित  सम्मान  नहीं  कर  रही  है  ।  मैँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जापान  से

 उन  की  भस्म  क्रूजर  में  लाई  जायेगी  अथवा  साधारण  स्टीमर  में  ?

 कशी  सादत  श्री  at:  में  माननीय  सदस्य  को  इंस  विषय  की  जानकारी  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 मेरे  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  ।

 मूंगफली  की  खली  को  कीमत

 1*१००६-  श्री  कौडियाल  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  भारत  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  कराई  है  कि  निर्यात  कोटा  की  उदार

 होती  के  फलस्वरूप  हाल  ही  में  मूंगफली  की  «५ खला  की  कीमत  हाल  ही  में  काफी  बढ़  गई  है  ;

 क्या  न  ऊंची  कीमतों  के  परिणामस्वरूप  खाद  तथा  दोनों  की  खुराक  के  रूप  में  मूंगफली

 की  खली  का  उपभोग  कठिन  हो  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  मूंगफली  की  खली  की  कीमतों  का  नियंत्रण  करने  के  लिये  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  रखती  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो
 ):  जी

 नहीं
 ।

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  ते  ।
 ——____—

 म्रंग्रेजी  में
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 fat  नागी  रेड्डी  :  यह  एक  श्राइचयं  जनक  उत्तर  है  कि  मूँगफली  की  खली की
 कीमत  नहीं

 बढ़ी  है  तथा  सरकार  इस  के  बारे  में  नहीं  जानती  है  ।  क्या  सरकार  स
 बात  से  अवगत  नहीं  है  कि

 फली  की  खली  के  निर्यात  की  सरकारी  नीति  के  परिणामस्वरूप  ही  यह  कृषकों  के  लियें  अत्यन्त  दुर्लभ

 हो  गई  है  कौर  वह  कृषि  उत्पाद  का  सुधार  नहीं  कर  सके  हैं  ?

 श्री  कानूनगो  :  मैं  ने  उल्लेख  किया  है  कि  कीमतें  नहीं  बढ़ी  हैं  त्यूनी  ag  घट  गई  हैं  यही

 बाजार  की  रिपोर्ट  है  ।

 pat  नागी  रेड्डी  :  कीमतें  बढ़ना  कब  बन्द  हुई  हैकल  या  अराज  ?

 श्री  कानूनगो  :  विगत  दो  सप्ताह  से  बाजार  का  रूख  मंदी  की  श्रोर है  |

 फ्री  नागी  रेड्डी  खेती  के  लिये  यह  उपयुक्त  समय  है  ।  क्या  सरकार  से  बात  से  अवगत

 है  कि फसल  के  समय  कीमतें  बहुत  ऊची  थी  कौर  सं  यह  गत  दो  सप्ताह  में  उस  समय  कम  हुई  हैं

 जब  कृष्  उत्पाद  क  कर  फसल  की  कटाई  प्रारम्भ  ह  गई  है  ।

 fata  महोदय  :  प्रदान  काल  समाप्त  हो  गया  है  |

 प्रश्नों  कें  लिखित  उत्तर

 तेल  ग

 1१००३.  श्री  दामानी  :  an  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  घानी  से  तेल  निकालने  वाला  उद्योग  नदी  का  सामना  कर  रहा

 है  ;  तौर

 यदि  तो  इस  के  फलस्वरूप  उद्योग  के  कितने  यूनिट  नद  हो  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  शौर  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  तेल

 उद्योग  में  इस  कार  की  कोई  मंदी  नहीं  है  ।

 रुरकेला  में  प्रौद्योगिक  बस्ती

 1१००७.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २६  १९४५८  के

 कित  प्रदान  संख्या  FEV  के  उत्तर के  समान  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूरकेला  में  प्रौद्योगिक  बस्ती  की  स्थापना  के  बारे  में  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से

 विस्तृत  स्राव  प्राप्त  हो  गया  है  ;  श्र

 यि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 poe  मंत्री  सुभाष  जी  हां
 ।

 भारत  सरकार  ने  योजना  का  प्रविधिक  रूप  में  अनुमोदन  कर  दिया  है  ।
 a

 मूल  wast  में
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 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  सें  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  कार्यों  का  हस्तांतरण

 ११००८  श्री  तंपामणि  :  क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ली  नगरपालिका के  कार्यों  का  fader  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  से  हस्तान्तरित  कर  दिया  गया  है

 यदि  तो  इतर  के
 क्या  कारण हैं

 ak

 aid

 हस्तान्तरण  से  प्रभावित  होने  वाले

 भारित  कर्म  aie | mf<at  की  कितनी  संख्या  है  ;

 (7)  भावित  कमें वा रियों  की  सेवा  की  carat  को  सुरक्षित  ने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  जी  a

 (a)  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  की  are  से  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  क क

 के  रूप  में  यह  faa  काय  कर  रहा  है  प्रौर  चूंकि  स  काय  में  दोहरे  उत्तरदायित्व  ak  अन्य

 का  नाइयां  हैं  यह  कार्य  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  को  हस्तान्तरित  किये  जा  रहे  हैं  ।  कम  पारित  कर्म

 चोरियों  की  संख्या  ३०२  है  ।

 wea  इंजीनियर  ने  पहले ही
 रादेश  ज.री  कर  दिये  हैं  कि  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका

 को  हस्तान्तरित  किये  गयें  रियों  की  सेवा  की  caval  को  एक  वर्ष  तक  संरक्षण  प्रदान  किया

 जायें  कौर  इस  अ्रवधि  के  पर्वत  उन्हें  स  श्राव्य  का  विकल्प  रहेगा  कि  वह  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका

 के  प्रधान  बने  रहें  प्रिया  वरिष्ठता  के  ara  पर  लिये  जानें  के  लिये  ga:  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग में  लौट  जपें  ।

 ततैया  पंचवर्षीय  योजना  में  उद्योगों  का  विकास

 1*१००९  श्री  पुलओवर
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 तृतीय  यं  वर्षीय  योजना  के  दौरान कु  द्र  उद्योगों  में  भारतीय पु  जी  के

 सहयोग  से  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  युरोप  प्रौढ़  एशियाई  देशों  में  सरकार  ने  प्रारम्भिक  वार्ता  का

 सूत्रपात  किया  है  अर

 वो  वे  किन  किन  देशों  प्रौढ़  कौन  कौन  से  उ  alved  a  LAQX% aypryry  मं  ee  oa
 पूजी  के  सहयोग

 का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ?

 मंत्री  सुभाष  :  ate  (a)  नहीं  ।  सरकार ने  इस  प्रकार की

 कोई  बातचीत  प्रारम्भ  नहीं  की  है  ।

 श्रीराम  राइफल्स  को  रादान  की  सप्लाई  का  ठेका

 1१०१०.  श्री  दशरथ देव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  त्रिपुरा  में  विभिनन  feat  में  हराये  गये  प्रासाद  राइफल्स  के  सैनिकों  कौर

 कारियों  को  राशन  की  सप्लाई  का  ठेका  श्री  कार्तिक  भट्टाचार्य  ग्र  aaa  भारत  seat  को  दिया

 गया  था ;

 मूल  wast  में
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 यदि  तो  सप्लाई  किये  जानें  वाले  राशन  की  दरें  क्या  निश्चित  की  गई  हैं  ;

 क्या  इन  में  से  किसी  ठेकेदार  ने  स्थानीय  बाजार  से  न  खरीद  कर  सरकारी  स्टाक  में  से

 राशन  की  सप्लाई  की  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  राशन  की  ठेकेदारों  ने  क्या  दरें  वसूल  की  हैं  a  इस  के

 क्या  कारण  हूँ  कि  इत  ठेकेदारों  को  इतनी  ऊंची  कीमतें  वसूल  करने  की  अनुमति  दी  गई  जबकि  उन्हें

 कन्ट्रोल  दर  पर  चावल  दिया  जा  रहा  था  कौर

 सरकारी  स्टाक  से  इन  ठेकेदारों  को  श्रीराम  राइफल्स  में  वितरण  करने  के  लिये  wat

 तक  कितना  चावल  सप्लाई  किया  गया  है  ?

 मंत्री
 के  सभा-सचिव

 जो०  ato  से  )

 के  पटल  पर  क  विवरण  रखा  जाता है
 ।  परिशिष्ट  ४,  श्रीगन्ध  संख्या  ३१]

 कांच  का  रेशा  ate  arg  बनाने  के

 पण्डित  gto  ato  तिवारी :

 श्री  वाजपेयी  : 1*१०११.

 '  श्री  पारकर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  पं  वर्षीय  योजना  अ्रवधि  में  का  तन्तु  कौर  धागा  बनाने  के

 कारखाने  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इत्र  का  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 यह  कारखाने  कहां-कहां  स्थापित  किये  जायेंगे  प्रौढ़  दस  के  लिये  कितनी  रकम  मंजूर

 की  गई  है
 !

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  और  .  अभी  श्रीमान  ।  देश  में  कांच का

 रेशा  तन्तु  कौर  निर्माण  की  संभावना  .  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दस्तकारी  की  वस् तुझ ों  का  निर्यात

 1१०१२.  श्री  अरविन्द  घोषाल  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  निर्मित  दस्तकारों
 की

 वस्तुओं  का  विदेशों  में  निर्यात  करने  के  लिये

 राज्य  को  कोई  सुविधा  दी  गई
 श्र

 यदि  तो  वह  सुविधा  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  शौर  (%  )
 '

 केन्द्रीय  सरकार  सभी  राज्यों
 की

 दस्तकारी
 ठाती  है  +.  राज

 घण  राज्यों  में  पश्चिम  बंगाल  भी  सम्मिलित की  वस्तुयें  विदेशों  में  निर्यात  करने  के  लिये  कदम
 उ

 है  ।
 नला ———

 मूल  ats  में

 1Glass  Fibre  and  Filament  Plants.
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 खनिज  तेल  उद्योग  के  लिये  मशी नें

 श्री  सुबोध  हूं सदा
 1*१०१३

 ्
 ह  स०  Wo  सामन्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  देश  में  खनिज तेल  उद्योग  की  मशीनों के  निर्माण  के  लिये

 एक  कारखाना  स्थापित  करने  का  विचार  रखती  है

 यदि  तो  कया  प्रस्तावित  परियोजना  कीਂ  योजना  कौर  प्राक्कलन  तयार  कर  लिये  गये

 ह्  और

 क्या  इस  फैक्टरी  की  स्थापना  के  स्थान  का  भी  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  ate)  :  से  .  यह  विषय  विचाराधीन  प्रस्तावित  भारी

 मशीन  परियोजना  द्वारा  द्वितीय  भ्र वस् था  में  तेल  ड्रिलिंग  करने  के  fos  निर्माण  करने  की  संभावना

 है  ।

 समिति

 1*१०१४.  श्री  संगण्णा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  १९४८  में  नियुक्त  की  गई  नमक  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशें पूर्ण पूर्ण  रूप  में

 कवित कर  दी  गई

 यदि  तो  क्या  उड़ीसा  में  एक  असिस्टेंट नमक  श्रावित  नियत करने  के  बारे  में

 कोई  सिफारिश थी  ?

 मंत्री  सुभाष  नमक  विशेषज्ञ  समिति  की  अधिकांश  महत्वपूर्ण

 सिफारिश  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  क्रियान्वित  भी  कर  दी  गई  कुछ  सिफारिशों  की  पूर्ण

 मण्डी  नमक  खानों  का अन्विति में  कभी समय  यह  सिफारिशें  इस  प्रकार है

 देश
 के

 विभिन्न
 भागों  में  गेर-सरकारी  नमक  उद्योगों  में  सुधार  इत्यादि  ।

 की सिफारिश  की  थी  |

 जी  समिति  ने  उड़ीसा  में  बलरामपुर  में  एक  अ्रसिस्टेंट  नमक  शीशायुक्त  नियुक्त  करने

 कपड़े कौ  मिलें

 1*₹०  १५.
 श्री

 पांगरकर
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  भारत

 में  अंग्रेज़ों की  कितनी  कपड़ा  मिलें  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  :
 जानकारी  उपलब्ध  करने

 का
 नवीनतम  वर्ष  १६५६  के

 ard में  विदेशी  नियंत्रण  वाली  कपड़ा मिलों  की  संख्या  १४

 अखबारी  कागज
 )  का  आयात

 1*१०१६.  श्री  मिलती  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सरकार  ने  विदेशों  से
 २  ०  मी  ट्रिक  टन  अखबारी  कागज

 प्रिंट
 )

 खरीदा

 मल  Aas  में
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 यदि  तो  यह  किस  दर  पर  खरीदा  गया

 क्या  किसी  अरन्य  साधन  से  ऐसा  प्रस्ताव  प्राप्त  ग्रा  at  जिस में  उपरोक्त  सौदे  से  कम  दर

 दी  गई  ak

 यदि  तो  सरकार  ने  यह  प्रस्ताव  क्यों  भ्र स्वीकृत कर  दिया  था  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 :  से  राज्य  व्यापार  निगम

 ने  समाचार  पत्रों
 के

 रजिस्ट्रार के  परामशं  से  २०००  मीट्रिक  टन  अखबारी कागज  खरीदा  यह  सोवियत

 रूस  से  खरीदा  गया  था  रजिस्ट्रार  नें  यह  कीमत  स्वीकार  कर  ली  निगम  के  व्यापार हित  की

 दृष्टि  से  झ्र धिक  ब्यौरा  देना  वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 इल्मे नाइट

 T¥*Q0 9,  ईश्वर  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य
 में  त्रिवेन्द्रम  जिले  के  केवलम  ate  शभ्रट्टीपुरा  गांवों  में  उद्भूत

 नाइट  तथा  अन्य  निक्षेपों  के  वाणिज्यिक  प्रयोग  के  लिये  केरल  राज्य  सरकार  द्वारा  किसी  प्रकार  का

 प्रस्ताव  या  योजना  प्रस्तुत  की  गई

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  जी  केवलम  बीच  में

 खनिज  रेत  निक्षेप को  वाणिज्यक  स्तर  पर  प्रयुक्त  करने  के  लिये  केरल  सरकार  की  से  १९४८ में

 नवम्बर  के  सप्ताह में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  eats  किन्तु  अ्रट्टीपुरा  गांव के  बारे  में  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  नहीं है  ।

 इस  प्रस्ताव  का  परीक्षण  किया  जा  रहा

 कपड़े  की  बिक्री

 ं
 1१०१८.  श्री  झूलन सिह  :  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  अम्बर  चरखे  के  सूत  a  सामान्य  रूप  में  प्रयुक्त  चरखे के  सुत  से

 बुना  ड्रा  समान  किस्म  का  प्रति गज  एक  ही  भाव  पर  बिकता  है  यद्यपि  दोनों  स्थितियों में

 उत्पादन  लागत  अलग-प्लग

 यदि  at  तो  इसक  क्या  कारण  हूं
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  और

 लोक-सभा  के  पटल
 पर

 एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 खादी  और
 ग्रामोद्योग

 आयोग  भ्रमर  चरखे  भ्र
 सामान्य

 रूप  में  प्रयुक्त  चरखे  से  बुने

 कपड़े  में  कोई  नहीं  मानता  है  ।  आयोग  मिश्रित  कपड़े
 के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन

 प्रदान  करता  है  जिस में  नम्बर  सूत
 को

 ताने  के  रूप
 में

 काम  में  लिया  जाता  है  ate  सामान्य

 _
 चरखे  का  सूत  बाने  के  रूप  में  प्रयुक्त  होता  TAL  सूत

 की

 तुलनात्मक  कम  कीमत  होने
 से  खादी

 tra  झंप्रेजी  में

 11]  menite.



 VER  लिखित  उत्तर  १६  g&ys

 की
 कुल  कीमत  में  मदद  मिल  जाती  है  कौर  इस  का  लाभ  उपभोक्ता  को  कपड़े

 की
 seat  किस्म

 शर  (@)  प्रति  गज  कम  कीमत  के  रूप  में  मिलता

 भारत-पाकिस्तान  व्यापार  करार

 1१०१४.
 Sat  लाचार

 Lat  बागली  ठाकुर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १२  2e+45  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १२१९  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-पाकिस्तान  व्यापार  Pex  का  पुनरीक्षण  feat  गया  है  ;

 रोक

 यदि  हां  ,  तो  उस  का  क्या  परिणाम  है  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती  :
 जी  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 जापान  से  प्रतिनिधिमण्डल

 1*१०२०.  श्री  श्राप सर  :  वाणी
 न्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाला  एक  जापानी

 प्रतिनि/धमण्डल  हाल  ही  में  भारत

 यदि  तो  उन  की  यात्रा
 का

 कया  उद्देश्य

 क्या  भारत  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  बारे  में  कोई  बातचीत  हुई  कौर

 यदि  हा  तो  इस  का  वस्तुत  ब्यौरा क्या  है  ?

 +उद्योग  मंत्री  मनु भाई  से  यह  प्रतिनिधिमण्डल हाल  ही  में  भारत  पाया

 यह  गैर-सरकारी  प्रतिनिधिमंडल था  कौर  इसे  सरकारी स्तर  पर  नहीं  भेजा  गया  यह
 ी

 निधि  देश  के  विभिन्न  भागों में  गये  थे  ।  सरकार  की  प्रतिनिधिमण्डल से  दास  रप  र rq  र
 पर  कोई  वार्ता

 नहीं  हुईं

 ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना

 St  नागी
 1१०२१.

 stadt  पार्वती  कृष्णन  :

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  कितने  श्रमिक  कभी  कर्मचारी
 राज्य

 बीमा
 योजना

 से  पृथक

 ae

 यह  योजना  पश्चिम  बंगाल  के  अन्य  जिलों  में  कब  लागू की  जायेगी  ?

 faa  उपमंत्री  आबिद  :  लगभग  &2%,000  श्रमिक  अभी  उन  क्षेत्रों में
 Yoo ares  इस  से  अधिक  जमघट है  । बीमा  योजना  से

 पृथक  हं
 जहां  इन

 का

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यथा  सम्भव  व्यावहारिक  होतें  ही  ऐसा  कर  दिया  जायेगा  ।  इस  विषय  पर  राज्य  सरकार से

 बातचीत  की  जा  रही  है  जो  बीमा  योजना  के  अधीन  चिकित्सा  व्यवस्था  के  लिये  उत्तरदायी हैं  ।

 त्रिपुरा  के  विस्थापित  व्यक्तियों  से  ऋण  की  वसूली

 १०२२.  श्री  बांग शि  ठाकुर  :
 कया  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 त्रिपुरा  के  विस्थापित  व्यक्तियों  से  ऋण  वसूल  करने
 के

 लिये

 विकेट  कार्यवाही चारों  कर  द  गई  है  शहरों  की  जा  रही

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हूं
 ?

 पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  :  कुछ

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  एसी  कायें वाही  की  गई  है  ।

 दावे  की  रकम  समय  सीमा  से  बाहर  न  होने  देने  के  लिये  कौर  जिन  स्थितियों में

 पित  व्यक्ति  सरकारी  रकम  चुकाने  की  स्थिति  में  हें  उन  से  वसूल  करने  के  लिये  ही  उपरोक्त  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ।

 सॉफ्ट  कोक  का  वितरण

 1१०२३.  श्री  ले०  श्री  fag:  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  ने  दिल्‍ली  में  साफ्ट  कोक

 के  वितरण  का  काम  ७  हाथ  में  ले  लिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।  दिल्‍ली  राज्य-प्रशासन  के
 अ्रनरोध च्  पर

 कुछ  ब्लाक-रैक  चलाने  कौर  प्रशासन  द्वारा  नामजद  लाइसेंस  धारियों  को  स्टाक  दे  देने  का  निश्चय

 किया  है  ।

 जापान  को  भारतीय  दुष्ट-मंडल

 S  श्री  deer  सुनाया :
 Te

 २
 श्री  इ०  मधुसुदन  राव

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  वित्तीय  ढांचे  का  अध्ययन  करने  के  लिये

 उस  देश  को  एक  दुष्ट-मण्डल भेजने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  क्या  अंतिम  रूप  से  इस  बात  का  निश्चय  कर  लिया  गया  है  कि  इस

 मंडल  में  कौन-कौन  रहेगा  ;

 यदि
 तो

 उसका  व्यौरा  क्या है  ?

 मंत्री  मनु भाई

 :  से  यह  प्रस्ताव  भ्र भी  विचाराधीन

 मूल  अंग्रेजी  में
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 dara  राष्ट्र  महासभा  के  लिये  प्रतिनिधि

 S श्री Jo
 प०  नायर

 1१०२४.

 श्री  अरविन्द  घोषाल :

 क्या  प्रधान  मंत्री  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  दिखाया  गया

 हो

 वह  सामान्य  या  विशेष  अरहंतायें  कौन-कौन  सी  हें  जिनके  अ्राधार  पर  संयुक्त  राष्ट्र द

 सभा  के  चालू  सत्र  के  लिये  भारत  के  दिष्ट-मंडल  के  निम्न  लिखित  श्रेणियों  के  प्रतिनिधियों  का  चुनाव

 किया  गया  है  :--

 (१)  (2)  वैकल्पिक  ate  (३)  परामशंदाता ;  दौर

 प्रत्येक  प्रतिनिधि  को  कुल  कितनी-कितनी  विदेशी  मुद्रायें  ले  जाने  की  अनुमति  दी

 गयी  थी ?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  शिष्ट-मंडल  में  विभिन्न  श्रेणियों

 के  प्रतिनिधियों  का  चुनाव  करते  समय  सरकार  इस  बात  का  ध्यान  रखती  है  कि  वह  उस  कार्य  के  उपयुक्त

 होंगे  या  नहीं  जो  उनको  करना  पड़  सकता  अर  साथ  ही  यह  भी  शभ्रावश्यक  होता  है  कि  पिछले

 कायें  में  व्यतिक्रम न  पर  |  प्रत्येक  वर्ष  कुछ  नये  लोगों  को  भी  शामिल  कर  लिया  जाता

 मंडल  के  सदस्यों  का  चुनाव  करने  क  संबंध  में  संयुक्त  राष्ट्र  ने  कोई  नियम  नहीं  बनाये  हे  प्रौढे  इस  संबंध

 में  निर्णय  पूर्णत
 :

 सरकार  के  हाथ  में  होता  है  ।

 श्री  कृष्ण  मेनन
 कुछ  नहीं

 ।

 श्री  वेंकटरामन  कुछ  नहीं  ।

 लाल श्री  ग्राहक  '  कुछ  नहीं ।

 श्री  जी०  एस०  पाठक  ४०००  रुपये

 श्री  चलपति  R000  रुपये
 |

 चरसा

 हों  नवल  प्रभाकर  :

 *
 १०२६.  श्री  भक्त  दर्शन

 Lett  पतना  लाल  बारुपाल

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्पादन  लक्ष्य  को  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  चखें  को  बिजली

 से  चलाने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  रोक

 यदि  तो  यह  कब  तक  चालू  करने  का  विचार

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :

 set  ही  नहीं  उठता  |
 क  क

 मूल  संप्रेषण  में
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 श्री  सयाजी  जुबिली  कॉटन  एड  जूट  सिद्ध  पुर  राज्य  )

 1१०२७.  श्री  पु०  क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सिद्ध  पुर  की  श्री  सयाजी  जुबिली  कॉटन  एण्ड  जूट  मिल्स  जो  कुछ  वर्ष  पहलें  बन्द

 कर  दी  गयी  चलाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गयी है  ;
 कौर

 इस  मिल  के  बन्द  होने  के  बाद  से  कितने  श्रमिक  बेरोजगार
 ?

 पविाशणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  उद्योग  तथा  विनियमन )  अधिनियम

 {EY  के  अप्रधान  जांच  VOUS  में  परी  हो  गयी  थी  ।  समिति  इस  मिल  का  परिसमापन  '  कर

 देने  के  पक्ष  में  है  ।

 VV-- Kg  के  आसपास  मिल
 के

 बन्द
 किये  जाने  का  प्रभाव  लगभग  १,०६४  श्रमिकों

 पर  पड़ा है  ।

 निब-घास  का  तेल

 ee चा
 । 1*१०२८.  श्री  वॉरियर  णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  नीबू-घास  के  ते  का  प्रौद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिये  इस्तेमाल

 करने  की  कोई  योजना  है  ,  शर

 9
 यदि  हा ं[,  तो  इस  समय  यह  योजना  किस  अवस्था  में  है

 al  }
 | मंत्री  सप्लाई  शाह )

 जी
 s

 बम्बई  की  दो  फर्मो-मेस्सी  ग्लैक्सो  लबोरेटरीज  प्राइवेट  wiz

 मेसी  रोशे  प्रॉडक्ट्स  प्राइवेट  लिमिटेड  को  नीबू-घास  के  तेल  से  निकलने  वाले  एक  पदार्थ  वेटा-म्रायोनोन

 से  विटामिन एਂ  तैयार  करने  का  लाइसेंस  दिया  गया  आदा
 है  कि  ये  कम  geue  में  विटामिन

 का  उत्पादन  श्रीराम  कर  देंगी

 जंग परा  पल

 1१०२६.  श्री  सरजू  पापड
 :

 कया  निर्माण
 ,

 श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  २५  सितम्बर  CeAS

 के  तारांकित  संख्या  १६०४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे कि  जंगपुरा  पुल  के

 निर्माण  में  खराबी  के  लिए  उत्तरदायी  लोगों  के  विरूद्ध  सरकार  नें  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  दर्स  मामल म

 भ्रनुशासक  कार्यवाही  के  प्रदान  पर  भ्र भी  विचार  हो  रहा  है  इसका  ज़ल्दी  किया  जायेगा  |

 यहां  यह  भी  ध्यान  में  रखना  है  कि  लोगों  पर  .
 जिम्मेदारी  लगाने

 से  पहले  परिवहन  तथा  संचार

 मन्त्रालय  के
 सम्बन्धित

 अफ़सरों  से

 सलाह
 mm  1  जरूरी  था

 न

 मिल  जों  में

 1  Liquidation.
 *  Temon  Grass ९) Oil

 (A)
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 चाय  उद्योग  क  लिये  faa  निगम

 क०

 To  Ro,  ह
 श्री  वि०  चे  जवान

 aq}  प्र
 ०

 च०  बुरा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चाय  उद्योग  के  लिये  वित्त  की  व्यवस्था  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  एक  वित्त

 निगम  की  स्थापना  करने  वाली  अर  यदि  तो  कब  तक  ;

 निगम  की  अधिकृत  पूंजी  कितनी  होगी  ;  शौर

 (  ||  )  चाय  उद्योग  में  लगे  किसी  संगठन  को  वित्त  प्राप्त  करने  से  पहले  किन  शर्तों  को  पुरा

 करना  पड़ेगा  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उप मंत्रो  सतीश  चन  ):  चाय  उद्योग  के  लिये  दीर्घकालीन

 आधार  पर  वित्त-व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  पिछने  कुछ  समय से  विचार  करती  रही

 च
 |  इस  संबंध  में कलकत्ते  में  इस  मास  के  wea  में  बेकिंग  अधिकारियों  से  चर्चा  होने  की  अरार

 चाय  उद्योग  के  लिये  एक  वित्त-निगम  बनाने  की  वांछनीयता  पर  भी  विचार  कर  लिया  जायेगा  |

 कौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 बाइसिकल  उद्योग

 *
 १०३२.  श्री  प्रकाश  वीर

 स्पाट
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ग
 करेंगे  कि  क्या  बाइसिकल  क  |  उत्पादन  बढ़ने  के  कारण  भारतीय

 बाइसिकलों
 का  विक्रम  मूल्य  कम

 हो  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सन भाई  नही ं।

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 1१०३३.  fat  स०  चल  सामन्त

 थ्रो  सुबोध

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  की

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लियें  PEYw—Us  में  राज्य  सरकारों  के  लिये

 जो  ऋण  मंजूर  किये  गये  थे  क्या  उनका  उपयोग  कर  लिया  गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  ढाई  प्रतिशत  सूद  पर  सहकारी  समितियों  समेत  सभी  छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों  के  लिये  एकमुश्त  ऋण  उपलब्ध  थे  ;  श्र

 क्या  उसके  बाद  से  ऋण  देने  के  नियमों  भ्र  प्रक्रिया  में  कोई  परिवर्तन  gar  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  से
 (

 ')  .  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता है  । a

 मूल  ग्रंप्रेजी  में
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 विवरण

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  FeYg—Xs  में  राज्य  सरकारों  को  कुल

 Ryo,  ०८
 लाख  रुपयों  के

 ऋण
 मंजूर

 किये  गये  थे
 जिनमें  से  वास्तव  में  कुल  REE  '

 ५६
 लाख  रुपयों

 की  राशि  दी  गयी  थी  ।  जहां  तक  उनका  उपयोग  होनें  न  होने  का  प्रश्न  राज्य  सरकारों  से  जो

 प्रगति-प्रतिवेदन  मिले  हें  उनसे  केवल  इतना  ही  पता  चलता  है  कि  उन्होंने  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की

 व्यय  की  गयी  इस  राशि  में  राज्य-सरकार  के  हिस्से  की  राशि  भी  शामिल  होती  केन्द्रीय

 ऋणों  कौर  राज्य  के  अपने  हिस्से  के  व्यय  के  अलग-प्रलय  झांकने  उपलब्ध  नहीं  ह्

 सहायता  देने  का  जो  विहित  तरीका  ee  से  लागू  है  उसके  अ्रतुसार  राज्य

 सरकारों  को  छोटे  प्रौद्योगिक  कारखानों  र  कारखानेदारों  को  ३  प्रतिशत  qa  पर  भर  औद्योगिक

 सहकारी  समितियों  को  ढाई  प्रतिशत  सूद  पर  ऋण  देना  होता  है  ।

 जी  नहीं  ।

 उड़ीसा  में  नमक  का  कारखाना

 1१०३४.  श्री  का०  च०  जेना :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  बालासोर  जिले  में  नमक  के  किसी  कारखाने  की  स्थापना  की

 जायेंगी  ;

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  र

 यह  कारखाना  श्रन्दाज़न  किस  तारीख  तक  पुरी  alae  से  art  करने  लगेगा
 ?

 उद्योग  मंत्री  सन भाई  छोटे  पैमाने  पर  नमक  का  उत्पादन  करने  के

 उद्देश्य  से  बालासोर  जिले  में  एक  प्रयोगात्मक  कारखाने  की  स्थापना  का  विचार  है  ।  प्रयोगात्मक

 कारखाने  को  चलाने  से  जो  अनुभव  प्राप्त  होगा  उसी  के  आधार  पर  इस  जिले  में  नमक  के  कारखाने
 की  स्थापना  करने  के  seq  पर  विचार  किया  aria  ।

 तौर  प्रयोगात्मक  कारखाने की  स्थापना के  लिये  उस
 क्षेत्र

 में  १००  एकड़  भूमि

 पट्टे  पर  देने  का  प्रतिरोधी  राज्य  सरकार  से  किया  गया  है  ।  इस  कारखाने  की  स्थापना  के  लिये  चय

 की  कायंवाही  राज्य-सरकार  से  यह  सूचना  प्राप्त  होने  के  बाद  की  जायेगी  कि  यह  भूमि  आवंटित

 कर  दी  गई  है  ।

 Jawa  की  खरीद

 श्री  श्र०  Fo  गोपालन -
 1१

 coef  श्री  नारायणन  af  मेनन
 :

 क्या  श्रावास  झ्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि  सरकार  उ्वेरकों  की  खरीद  के  लिये  एक  विदेशी  फर्म  से  बातचीत

 चला  रही

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इस  में  कितनी  विदेशी  मृद्रायें  व्यय

 क्या  कोई  टेंडर  मांगे  गये

 श्राडंर  किस  को  दिये  गये

 श्रावास  श्र  संभरण  मंत्री  क०  च०  जी  at  ।
 लेकिन

 यह  बातचीत  किसी  एक  देवा  तक  ही  सीमित  नहीं  थी  वरन्‌  बड़ी  संख्या  में  उन  विदेशी

 संभरकों  या  उनके  श्रभिकर्ताप्रों
 के

 साथ  चलायी  गयी  थी  जिन्होंने  विश्व  भर  के  देशों  से  मांगे  गये

 टेंडरों  के  जवाब  में  अपने  उत्तर  भेजे  थे  ।

 set  भाग  में
 जिन

 बार्डरों  कां  जिक्र  किया  गया  है  उस  पर  लगभंग
 ५  करोड़

 रुपय व्यय  होंगे  ।

 ate  लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है
 ।  परिशिष्ट  ४,

 अनुबन्ध  संख्या  ३२]

 तांबे  का  व्यापार

 PELE.  श्री  वि०  चं०  शुक्ल  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लौह  धातुयें  नियंत्रण  ae a3  के  फलस्वरूप  अप्रैल

 १९४५८  में  लाइसेंस  देने  की  नीति  बदल  जाने  के  कारण  तांबे  के  व्यापार  पर  बहुत  पड़ा

 पुराने  निर्यात  करने  वालों
 को  पीतल  शादी की  फूट  प्राप्त  करने

 जिनका

 उपयोग  घरेलू  adel  के  निर्माण  में  होता  अनुमति  क्यों  नहीं  दी  जाती

 क्या  सरकार  को
 पता  है  कि  जो  लोग  वास्तव  में  टूटी-फूटी  धातुभ्नों  का  इस्तेमाल  करते

 हें  उनमें से
 अधिकांश

 के  पास  संगठन  सम्बन्धी  वह  सुविधायें  उपलब्ध  नही ंहैं
 जिनकी  अपने

 श्राप  इस  प्रकार  का  आयात  प्रभाव दयाली  ढंग  से  करने  के  लिये  आवश्यकता  होती  शौर

 यदि  तो  इस  बात  पर  जोर  देना  कहां  तक  उचित  है  कि  केवल  वास्तव  में  उपयोग

 करन  वाले  लोगों  को  ही  एसी  धातुयें  प्राप्त  करने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  जहां  तंक  सरकार
 को  मालूम  श्रलौह  धातु

 नियंत्रण  आदेश  ने  तांबे  के  व्यापार  को  संतोषप्रद  श्राघार  पर  ख़ड़ा  कर  दिया  है  |

 जब  पुराने  आयात  करने  वालों  को  तांबे  wk  पीतल  की  फूट  का  श्रायात  करने  की

 अनुमति दी  जाती  है  ।

 शौर
 उत्पन्न

 नहीं  होते  ।

 मूर  wat  में
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 समरोह-विधियों  सम्मेलन

 कया  प्रधान  मंत्री 1१०३७.  श्री  दो०  चल  शर्मा  १९  १९४५८  के  अतारांकित

 सख्या  २  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  म  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Reus  में  समुद्री-विधियों  के  सम्बन्ध  में  जो  सम्मेलन  हुआ  था  क्या
 हग

 निर्णयों  और  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया  गया  ate

 यदि  at,  तो  क्या  उनमें  से  किसी  को  क्रियान्वित  किया  गया  है
 ?

 दैनिक-काय  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  )  भ्र  जेनेवा

 के  समुद्री-विधि  सम्बन्धी  सम्मेलन  ने  जो  चार  निरूढ़ियां  तेयार  की  थीं  वह  श्री  भी  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।

 भूमि-सुधार

 श्री  राम  कृष्ण
 :

 शो  मिलता

 TRIG  श्री
 हो०  ना०  मुकर्जी

 श्री  वासुदेवन  नायर

 श्री  नागों  रेड्डी

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 aarivsr
 च्च्

 को  क्रियान्वित  करने नया  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  योजना  आयोग  की  इस  सिफारि

 के  विरुद्ध  विचार  प्रगट  किये  हे  कि  जोत  की  भूमि  की  श्रधघिकतम  सीमा  रि  रत  कर  दी  श्र

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  कौर

 व्या  सरकार  का  इरादा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  द्वारा  विहित  कृषि  सम्बन्धी

 के  ढांचे  विशेष  रूप  से  कमी  की  भ्रघिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  ढांचे  कछ  परिवर्तन

 कर  देने का  है  ?

 fox}  दाप

 योजना
 उपमंत्री  (  द  ३६५  स०  मिश्रित  :  ae  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है

 विवरण

 ौर  भूमि  सुधार  कौर  कृषि  सम्बन्धी  के  सम्बन्ध  में  योजना  आयोग

 की  जो  सिफारिश  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  दी  हुई  जिनमें  जोत  की  भूमि  at  श्रधघिकतम

 सीमा  निर्धारित  कर  देने  की  सिफारिश  भी  शामिल  उनका  अनुमोदन  राष्ट्रीय  विकास  परिषद

 शर  संसद  ने  कर  दिया  था  ।  उन्होंने  स्थानीय  परिस्थितियों  का  उचित  ध्यान  रखते  हुए  राज्य

 सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  किये  जाने  के  लिये  मोटे  तौर  पर  एक  नीति  निर्धारित  कर  दी  है  ।

 १९५७  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  ने  यह  निर्णय  किया  कि  ज़िन  राज्यों  ने  भूमि  क़ी

 अ्रघिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिये  विधान  बना  लिये हें  उन्हें  यह
 सुनिश्चित

 कर  लेना  चाहिये

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कि  यह  कार्यक्रम  प्रशासनिक  रूप  से  एक  निर्धारित  अवधि  जैसे  तीन  के  भीतर

 हो  जाये  |  जिन  राज्यों  ने  श्रघिकतम  सीमा  के  सम्बन्ध में  विधान  नहीं  बनाये  थे  उन  से  श्रावक

 विधायिनी  कार्यवाही  पूरी  करने  के  लिये  कहा  गया  ।  कई  राज्यों में  कमी  की  अधिकतम  सीमा

 निर्धारित
 करने  के

 सम्बन्ध
 में  प्रस्ताव  राज्य-विधान  मण्डलों  के  समक्ष  रखे  जा  चुके  हे

 ।

 राज्यों  में  भी  यह  प्रस्ताव  विषय  विचाराधीन  है  ।

 श्िंटिदा  खद्य  मेला

 1१०३४.  श्री  कटाव  व्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  लन्दन  में  श्रोलिम्पिया  में  ब्रिटिश  खाद्य  मेले  में  विशिष्ट  भारतीय

 व्यंजनों
 का

 प्रदर्शन  किया  गया  था  ate  भारतीय  उच्च  आयुक्त  के  '  के  पदाधिकारियों

 नें  भारतीय  पाक-विद्या का  प्रदान  किया

 यदि  तो  वह  किस  ae  तक  सफल  रहा  ?

 +वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  जी  ही

 वह  काफी  सफल  रहा  ।

 नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  भाषण

 थ्री  वक्त  दर्शन
 १०४०,

 ५  श्री  नवल  प्रभाकर  :

 बया  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  २५  १९४५८  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १८३६  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  भाषणों  श्र  लेखों  का

 संग्रह  प्रकाशित  करने  की  दिशा  में
 इस  बीच  व्या  प्रगति हुई  है  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  संग्रह  को  प्रकाशित  करने  का  काम  जल्दी  ही

 प्रारम्भ
 हो  जायगा  |

 भारतीय  जूट  उत्पादन

 Tove.  थ्री  अरविन्द  घोषाल  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय जूट  उत्पादों  के  भ्रन्तर्राष्ट्रीय बाजार  में  कुछ  सुधार  हुआ  है  ;

 यदि
 तो

 कया  जूट  मिलों  के  उत्पादन  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है
 ?

 चाशििज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 :  कोई  उल्लेखनीय  सुधार  नहीं  हुमा  है  |

 १९५८  के  उत्पादन में  Pex  की  इसी  wale के  उत्पादन की  अपेक्षा

 &, 500 ee  टन  की
 वृद्धि  हुई  है  ।

 a

 ग्रंग्रेजी  में

 ABritish
 Food

 Fair.
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 राज्य  को  झक्की-चालित  करघा-सिलों  का  बन्द  कियां  जाता

 1१०४२.  श्री  पांगरकर
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  q  )  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उत्पादन  शुल्क  के  कारण  प्रौढ़  बहुत  सा  स्टाक  अनिका

 पड़ा  होन  के  का  रण  बम्बई  राज्य  की  कई  शक्ति-चालित  हरदा-मिले  बन्द  हो  गई  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  प्रकार  की  मिलों  के  मालिकों  न  उत्पादन-शुल्क  से  बचने

 के  लिय  अलग-ग्रहण  नामों  से  थोड़ी-थोड़ी  संख्या  वोली  दावती-चालित  करघा-मिलें  चाल  कर  दी
 a

 ;

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  वाली  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रो  :  )  उत्पादन-शुल्क में  वृद्धि  के  फलस्वरूप सौ  से  प्रिक

 शक्ति-चालित
 करघों  वाली  बम्बई  राज्य  की  तीन

 शर्बती-चालित
 करघा-मिलें  १  १६५८

 से  बन्द  हो  गई  हैँ  ।  लेकिन  उत्पादन-शुल्क  की  दरों  का  पुनरीक्षण  होने  के  बाद  इन  मिलों  ने  १

 १९५८  से  फिर  से  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।

 झ्र  जी  हां हां  ।  सरकार  को  इस  प्रायः  की  कुछ  सूचनायें  मिली  हैं  ।

 उब  रक

 श्री  झा वार

 1१०४३
 थ्री  हेम  बरू  ग्रा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १९  १९५८  के  ता  रोहित  प्रदान  संख्या २३४  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  समय  के  प्राक्कलनों  के  सा  र  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के

 तक  भी
 हमारी  उर्वरकों  सम्बन्धी  केवल

 ५५
 प्रतिशत  आवश्यकतायें देशी  उत्पादन  से  पुरी  हो  पायेंगी

 )  यदि  तो  देवा  की  श्रावइ्यकताओं को  पूर्णरूपेण पूरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की

 जान  वाली  है  त्र

 क्या  यह  सच  है  कि  उर्वरक-उद्योग को  योजना  के  मुख्य  भाग  में  शामिल  नहीं  किया
 s  ? गया  ट

 मंत्री  मनु भाई  दाह )  जी  नहीं  ।  चालू  योजना  wafer  के  अन्त  में

 की  जिस  कुल  उत्पादन-क्षमता  के  उपलब्ध  होने  की  संभावना  है  वह  प्रतिवर्ष  ye  ३२  लाख  टन

 ट्रोजन  के  रूप  में  होगी
 ।

 यह  ३  .  ७३  लाख  टन  की  कुल  वार्षिक  आवश्यकता  की  ६२  प्रतिशत  होती  है
 |

 उर्वरकों  सम्बन्धी  ग्रावश्यकताश्ों  को  पूर्णरूपेण  पूरा  करने  के  लिये  अतिरिक्त  gas

 कारखानों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  शरर  यह  अ्रनुमान  है  कि  १९६१  के  तरन्त  तक  वर्ष  में  उर्वरकों

 की  उपलब्धि ३.  ८२  लाख  टन  नाइट्रोजन  या  लगभग  २०  लाख  अमोनियम  सल्फेट  प्रति  हो

 जायगी ।
 वि

 अंग्रेज़ी  म



 VHoR  लिखित  उत्तर  १६  १९४८

 जी  at,  लेकिन  तिस  पर  भी  उसे  काफी  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।

 इत्मेनाइट

 1१०४४.  श्री  ईदवर  अय्यर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ०१  ह
 १९५७  म  त्रावणकोर  f नी  सर  सत्ताइस  प्राइवेट  fi ar WH  ट्ट  ALQS  मोड  की  स्थापना  के  तत्काल  पूर्व

 इल्मे नाइट  के  प्रत्येक  टन  की  उपादान-लागत  कितनी  थी  ;  रोक

 PEASE  में  त्रावणकोर  मिनरल्स  प्राइवेट  लिमिटेड  ने  इल्मे नाइट  की  कितनी

 ।  उत्पादन-लागत  दी  है  ?

 गंजैदेदिक-कार्य  मंत्रो
 के

 सभा-सचिव  सादत  wet  :  PEUG-AG  में  प्रत्येक

 टन  इल्मे नाइट  की  उत्पादन-लागत  २१.२४  रुपये  थी  ।  PEXG-¥S  में  वह  २५  रुपये  प्रति  टन  हो

 गई  थी  ।

 अनुमान  है  कि  वर्तमान  उत्पादन  लागत  वही  है  जो  पिछले  वर्ष  थी  ।  निश्चित  संख्या

 वित्तीय  वर्ष  पूरा  होने  के  बाद  ही  मिल  सकती  है  ।

 सरकार  के  भवन-निर्माण  कौर  wey  निर्माण

 1१०४४.  श्री  कया  श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  भवन-निर्माण  शर  भ्रमण  निर्माण-कार्यों  के  सम्बध  में  केन्द्रीय

 निर्माण  विभाग  में  ठेकेदारी  की  प्रथा  का  अन्त  करने  का  विचार  कर  रही
 है

 ;

 इस  समय  सरकार  की  अनुमोदित  सुची  में  कुल  कितने  ठ  केदार  हैं

 PEYV-¥S  में  उन्हों  ने  कुल  कितने  रुपये  का  काम  किया
 ?

 झ्रावास  श्र  संभरण  मंत्री  कण  सच  जी  हां  ।  इस  बात  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  कि  यह  संभव  है  या  कौर  यदि  तो  किस  सीमा  तर्क  |

 केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  में  २२३३  निर्माण-कार्यों  के  ठेकेदारों
 को

 छोड़  ।

 न
 प  ५1६१९.  ध iy  तौर  पर  दिये  गये  इमारती  सामान  भी लगभग  १६  करोड़  रुपय  में  विभार्ग

 शामिल  ।

 श्री  दुर्गा  कॉटन  काफ़ी  )

 1१०४६.  श्री  पु०  To  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  दुर्गा  कॉटन  चांदी  ने  मिल  बन्द  aw  का

 नोटिस  लगा
 दिया  है  ;  रोक

 न» भ्रंग्रेजी  में



 १६  eee  लिखित  उतर  २५०३

 ह oe  a  |  oe  LAG  श्रमिकों  पर  पड़ेगा  ? यदि  तो  इस  का

 पुंजातीय  मंत्री
 )

 मिल
 ने

 मिल
 बन्द  करने  का  नोटिस  दिया  है  जो

 9-22-2045  से  लागू  होता  |  लेकिन  बाद  में  उन्होंने  उस  में  रूपभेद  कर  दिया  जिस  से  वह  अरब

 B82 EE  से  लागू  होगा  |

 मिल  बन्द  होने  पर  १,५००  श्रमिकों  पर  इस  का  बरसर  होने  की  संभावना  है  ।

 शअच्यापक-प्रदा।सकों  का  प्रशिक्षण

 रन  0 Sy.  श्रोतंगार्माण  :  कया  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  १४  १९५८  के  तारांकित

 संख्या  १४२  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  के  सकल  में  भ्र ध्या पक  प्रशासकों  का  प्रशिक्षण  पुरा  हो  गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  इस  योजना  को  बढ़ा  कर  १०  अर  केन्द्रों  पर  लागू  करने

 वाली  है  ;
 are

 यदि  at,  तो  यह  प्रस्ताव  किस  प्रकार  का  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  कौर  (7)  wa  क्योंकि  श्रमिकों  की  शिक्षा

 का  प्रथम  ग्रन्थित  अध्यापक-प्रशासकों  का  प्रशिक्षण  पूरा  हो  चका  श्रमिकों  की  शिक्षा  का

 केन्द्रीय  बोड़  अरब  योजना  के  द्वितीय  चरण  के  अर्थात्‌  देश  के  विभिन्न  भागों  में  स्थित  १०  केन्द्रों  में

 श्रमिक-ग्रध्यापकों  के  प्रशिक्षण  की  योजना  को  क्रियान्वित  करना  ग्रा-रम्भ  कर  देगा

 श्रमिकों  की  शिक्षा  के  लिये  कन्ट्रोल  बोर्ड

 1१०४८.  श्री  स०  म०  बनर्जी  :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  श्रमिकों  की  शिक्षा  के  लिये  एक  केन्द्रीय  बोड  बनाया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  बोर्ड  में  कौन-कौन  शामिल  हैं  ;  ax

 उस
 के  कृत्य  क्या  ?

 श्रम  उप मंत्रो  आबिद
 :

 जी  हा  |

 oss  ना  T इस  बोड  के  भ्रध्यक्ष  को  भारत  र  नामजद  करेगी  तौर  इस  के  सदस्य  इन  के

 प्रतिनिधि  होंगे

 भारत  सरकार  के  ... (१)

 राज्य  सरकारों  के

 (३)  विश्वविद्यालयों  a——farafaaraa  अनुदान  आयोग  के  अध्यक्ष

 द्वारा  नामजद

 काकेਂ
 (¥)  AIG  -[  ay गुना  संघों  के

 (५)  मालिकों  के
 प्रतीत

 भारतीय  संगठनों  के  .
 उत

 मूल  ८ अंग्रेजी  में
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 (६)  श्रमिकों  के  अखिल  भारतीय  संगठनों

 (७)  सरकार  द्वारा  नामजद  स्वतंत्र  ट्रेड-यूनियन-कार्यकर्ता  ..

 za
 ae  के  कृत्य  ये  ह

 (१)  नीति  faatita

 (२)  काय  क्रमों  को  लागू  निधि  एकीकरण

 लेखा-परीक्षा

 (३)  शिक्षा  सम्बन्धी  सामग्री  के  उपबन्ध  की  व्यवस्था

 (४)  अध्यापकों  शर  कार्यक्रमों  के  लियें  मानदण्ड  निर्धारित

 (५)
 राष्ट्रीय

 संघों  दौर  फेडरेशनों  में  शिक्षा  विभागों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन

 (६)  श्रमिकों  की  शिक्षा  को  अन्य  प्रकार  से  प्रोत्साहन  देना  झर  उस  का  संवर्धन  करना
 |

 त्रिपुरा  मं  औद्योगिक  बस्ती

 1१०४९  थ्रो  दशरथ  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृष  करेंग  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  त्रिपुरा  में  औद्योगिक  बस्ती  बनाने  के  लिये  कुल

 wr  किया  है  ;

 कुल  कितना  व्यय  हो  चुका  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  वहां  बस्ती  बनाने  की  योजना त्याग  दी  है  ;  शौर

 यदि
 तो  इस  के

 कया  कारण हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  ३.००  लाख  रु०  |

 यूप्य  ।

 aay तथा
 श्रीमान

 |
 योजना  के  लिये  प्राविधिक  अनुमति

 दी
 जा  zat  है

 +

 भेषज  उद्योग

 S  श्री  नागी

 1१०५०.
 street  पार्वती  कृष्णन  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  कोई  विदेशी  फर्म  कुछ  भारतीय  उद्योगपतियों  के
 साथ

 कर
 देना

 में

 भेषज  उद्योग  स्थापित  करने  को  तयार  है  ;

 यदि
 तो  परियोजना  की  शभ्रनुमानित  लागत  क्या  है  ;  और

 क्या  यह  योजना  काल  में  उत्पादन  आरम्भ  कर  देगी ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  से  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर

 रखा

 जाता है  ।

 मूल
 isi

 ns  में
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 चविवरंग

 बम्बई  के  चकमा  वॉल्टाज  लिमिटेड  को  उद्योग  तथा  विनियमन )  & Xe

 के  अधीन  ६  8exXs  को  इससे  राचे  प्रोडक्ट  प्राइवेट  लिमिटेड
 के  नाम  से  एक  उद्योग  स्थापित

 करने  का  लाइसेंस  दिया  गया  है  ।  यह  उद्योग  स्वराज  रलेण्ड  के  ह्रास  हाफमंन  ला  राचे  से  मिल

 कर  विटामिन  तथा  विशष  औषधियों  का  निर्माण  करेगा  |

 कुल  लागत  लगभग  दो  करोड़  रुपये  होगी  ।

 प्रारम्भिक  संयंत्र  १८  मास  में  लग  जायेगा  शर  आरम्भ  से  कल  निर्माण  कार्यक्रम  पांच

 वर्ष  में  पूर्ण  होगा ।

 दूर  कौर  दण्डकारण्य  योजना

 1१०५१.  को  प०  नायर  :  कया  आवास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 क्या
 दण्डकारण्य

 योजना  के  लिये  बड़े  श्र  alae  दर्जे  के  टैंकरों  के  संभरण  के  लिये  टेंडर

 मांगे  गये

 क्या  टेण्डर  खोल  लिये  गये  हैं  तथा  संभरण  के  लिये  आदेश  दे  दिये  गये  हैं  ?

 श्रीवास  घौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु  ०
 :

 श्रीमान  ।

 सोरी था  उ
 टेंडर  २८-११-५८  को  खोले गये  थे  ।  ह

 भारत-नेपाल  व्यापार  करार

 श्री
 दी०  Wo

 1१०५२.
 गु  श्री

 राम  कृष्ण :

 क्या  प्रयास  मंत्री  ११  १९४५८  के  अतारांकित प्रदान  संख्या  ४०  के  उत्तर के  सं  बंध  में

 रहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत-नेपाल  व्यापार  का  नवीनतम  रूप  नया  है  ?

 मंत्रो
 के सभा-सचिव  सादत  अली  :  प्रस्तावित  परिवर्तनों  का  प्रारूप

 तथा  लिखे  जाने  वाले  पत्र  नेपाल  सरकार  को  मे  ज  दिय  गये  हें  एवं  उनके  अनुमोदन  की  प्रतीक्षा है  ।

 रंभी  तफसील  बताना  उचित  नहीं  है  ।

 संसद  सदस्यों  के  फ्लेट

 श्री  रास  कृष्ण :

 1*१०५३.  <  श्री  दी०  चढा  फार्मा

 Lait  भक्त  दरखान

 क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  २२  १९४५८  के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 १४२७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  प्रतिरक्षा  प्राधिकारियों  ने  केन्द्रीय
 निर्माण  विभाग  द्वारा  चुना  गया  स्थान

 मोदित  कर  दिया  कौर

 watt
 में
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 यदि
 नाथ॑  एवेन्यू  म  श्रतिरिवत  फ्लैटों  के  निर्माण  का  कार्य  कब  आरम्भ

 होगा ?

 श्रीवास  प्रौर  सं  भरण  मंत्री  क०  च०  तथा  .  केन्द्रीय  निर्माण

 विभाग  चना  गया  स्थान  नगर  योजना  उप-समिति  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा  अनुमोदित

 हो  गया  है  ।  wa  दिल्‍ली  विकासਂ  प्राधिकार  ने  इस  स्थान  को  दिल्‍ली  विकास  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 क्षेत्र  घोषित  कर  दिया है
 ।  क्योंकि  दिल्ली  विकास  प्राधिकार  का  अनुमोदन  होना  आवश्यक

 उस
 के  लिये  गया  सेना  परिवहन  समवाय  के

 लिये  स्थान  बनाने की  कार्यवाही

 स्थान  के  अन्तिम  रूप  से  अनुमोदित  होने  के  उपरान्त  की  जायेगी  |  संसद् सदस्यों  के  लिये  श्रतिरिवत

 फ्लैटों
 का

 निर्माण
 नार्थ  वन्य

 का
 स्थान  प्रतिरक्षा  समवाय  द्वारा  खाली  किये  जाने

 के
 बाद  आरम्भ

 होगा  ।

 एल्युमिनियम  के  बने  मकान

 ११०५४.  Mt  वें०  To  क्या  sata  अर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दया
 सरकार

 ने  भारत  में  एल्युमिनियम  के  बने  मकानों  को  लोकप्रिय  बनाने  की

 सम्भावनाओं  की  जांच  की  और

 यदि  तो  निर्णय  व्या है
 ?

 श्रीवास  श्र  संभरण  उपमंत्रो  अनिल  कु०  य्रोर

 यद्यपि  प्राविधिक  दुष्टि  से  एल्युमिनियम  के  अन्य  उपयुक्त  धातु  के  साथ  मिलकर  इमारतों  के

 में  कई  लाभ  प्रभी  हमारे  लिये  व्यावहारिक  नहीं  है  क्योंकि  हमें  इस  का  श्रायात  करना  होगा  ।

 फिर  हलकी  छतों  के  लिये  आवश्यक  खनिज  सन  या  बोड  जैसी  धातुप्रें  स्थानीय  आधार  पर

 विकसित  करनी  होंगी  ।  छतों  के  लिये  शल्य  मिलियन  का  बड़े  पैमाने  पर  प्रयोग  करने  का  विचार

 करने  के  qa  वे  काफी  सस्ती  होनी  चाहियें  ।

 कृषि  तथा  चित्रांकन  )  विनियम

 1१०५५.  श्री  हरविन्द  घोषाल
 :

 व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 बया  इस  समय  किसी  वस्तु  का  निर्यात  से  पहले  कृषि  तथा

 १९३७  के
 श्रन्तगंत  श्रेणीकरण  होना  श्रनिवायं  कौर

 यदि  तो  वे  वस्तुयें  नया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सोडा  चन्द्र  )
 :

 श्रीमान  ।

 १.  सन  कैम्प ।

 २.  तम्बाकू  |

 रै
 बों

 के  बाल
 ।

 मल  - WAT  म
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 v.  ऊन  ।

 ५.  नीबू  घास
 का

 सेल
 ।

 ६ ्  चन्दन  की  लकड़ी  का  तेल  ।

 भारत  का  राज्य-व्यापार  निगम  )  लिमि
 ड

 1१०५६.  श्री  वि०  - (५  हुक्म  नया  वाणिज्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  गैर-सरकारी  उद्योगों  से  जो  कमीशन  भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड

 लेता उसे  प्रतिशत  से  घट  T  प्रतिशत  करने  का  कोई  निर्णय  गया

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 :  यह  कंहना  ठोक  नहीं  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम

 सरकारी  उद्योगों  से  श्रायात  निर्यात  पर  लेता  हैं  ।  ऐसे  मामलों  में  राज्य  व्यापार  निगम  जो

 कुछ  लेता है  वहू
 उन  सेवाओं

 की  फीस  होती है  जो  वह  किसी  एक  सौदे  पर  लेता  है  ate  यह  सौदे की

 वस्तु
 पर  निर्भर  होती  है  ।  फीस  में  भिन्नता  होती  है  प्रौढ़  साधारण  व्यापार  प्रथा  के  अनुसार  निर्धारित  की

 जाती  कोई  एक  रूप  फीस  नहीं  है  भ्र ौर  इसे  घटाने  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 करखा  सैनी

 1 १०४५७.  पांगेरकर
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  पश़्चिमी  देशों  की  कच्चे  मैंगनीज  की  मांग  बढ़  गई

 श्र

 यदि
 तो  कितनी ?

 वाणिज्य  मंत्री
 को

 :  तथा  कच्चे  मैंगनीज  सम्बन्धी  व्यापारिक

 पूछ  ताछ  फिर  आरम्भ  हुई  है
 ।

 परन्तु  पूछताछ  थोड़ी  मात्रा  के  लिये  यद्यपि  हम  wen  है  कि

 आगामी  मासों  में  रुचि  बढ़ेगी  |

 बरेली  प्रदेश )
 में  कृत्रिम  रबड़  का  कारखाना

 | शी  सकत  sata :

 1१०५८.  <  श्री  मोन  स्वरूप :

 Lait  नवल  प्रभाकर :

 बया
 वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री

 ३१  १९५७
 के

 तारांकित
 प्रशन  संख्या

 Yok
 के

 उतर

 के  संबंध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बरेली  प्रदेश
 में  कृत्रिम  रबड़  के  कारखाने  की  स्थापना  में  श्री  तक  बया

 प्रगति  हुई

 इस  परियोजना पर  कितना  व्यय

 इस  कारखाने  की  कितनी  उत्पादन  क्षमता  तथा  इस  में  कब  से  उत्पादन-कार्य

 प्रारम्भ  होगा
 ?

 as sit
 में
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 उद्योग  मंत्री  मनुभाई
 से

 कृत्रिम रबड़  बनाने  का  कारखाना

 स्थापित  करने  के  बारे  में  प्र् भी  बातचीत  चल  रही  है  ।  इस  की  उत्पादन  क्षमता  २०,०००  टन
 प्रति

 ~
 aq  रखने  का  विचार है

 ~
 '  से  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  .  कारखाने

 में कब  तक  उत्पादन  होने  लगेगा  अथवा  इस  परियोजना पर  कुल  कितना  at

 |

 खरखौदा  में  नमक  at  निर्माण

 Jo  र०  पटेल

 1१०५६.
 {

 श्री  फतह सिह  घोडा सर

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आजकल  खरखौदा  में  सरकार  श्र  गर-सरकारी  व्यक्तियों  के  नाम

 से  कितना  नमक  समुचित  है  इस  समान  के  नया  का रंग

 नया  नमक  के  समूहन  के  कारण
 नमक

 का
 निर्माण

 बन्द  हो  गया  है  मजदूर

 बेकार हो  गये

 यदि  तो  कितने  मजदूर  बेकार  हुए हे
 ?

 उद्योग  मंत्री  wa  awe
 ब्र  दाह )  (7)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।

 विवरण

 2  १९५८  को  स्थिति  यह  थी  कि  सरकारी  न AN,  VRA  NUN  नमक  कारखाने  में  ६३  लाख

 मन  गेर-सरकारी नमक  कारखानों  में  २८  लाख  मन  नमक  था  ।  स्टाक  में  जमा  होने  का  मुख्य  कारण

 यथा  कि  गेर-सरकारी  नमक  कारखाने  विशेषकर  बिना  लाइसेन्स  के  कारखाने  का  उत्पादन

 बढ़  गया है

 सरकार  की  जानकारी  के  स्टाक  जमा  होने  के  कारण  कोई  मजदूर

 बेकार  नहीं  हश्र
 जहां  तक  खरगोदा  में  सरकारी  नमक  के  कारखानों  का  सम्बन्ध  है

 चालू  निर्माण  ऋतु  में  नमक  के  चढ़ावों  में  कोई  विशेष  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 शन  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद

 श्री  दी०  चं०  फार्मा

 1५५०.  2
 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 स०  स०  बनों

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १४  १९४५८  के  तारांकित संख्या  ११३  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  की  स्थापना  करने  में  कया  प्रगति  हुई  है  ;
 a

 मूल  wist  में
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 सरकारी  उद्योगों  के  कर्मचारियों की  उन  aha खिल  भारतीय  फड़ेशनों  के  नाम  जिनके

 निधि  में  सम्मिलित  किये  गय  हैं  ;

 क्या  परिषद्‌  द्वारा  विदेश  भेजी  गई  टीमें  वापस  ar  गई  हैं  और  उन्होंने  रिपोर्ट  दे  दी  हैं
 ;

 श्र

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  तथा
 सरकार

 ने  उन  पर
 क्या  कार्यवाही

 ? की

 मंत्री  मनु भाई  :
 स्थानीय  उत्पादता  परिषदों  के  प्रतिनिधियों  के

 रिक्त  सभी  मालिकों  ate  मजदूरों  के  नामजदगी  पत्रों  पर  निर्णय  हो  गया  |  ।  परिषद्‌ के  ६०

 नों में  से  ५४  भरे  जा  चुके  हैं  ।  शेष छः  स्थान  स्थानीय  उत्पादता  परिषदों  के  प्रतिनिधियों  के  लिए

 रक्षित  चार  विद्यमान  स्थानीय  उत्पादिता  परिषदों  से  नामजदगी  पत्र  मांगे  जा  चके  हें  तथा  छः  में  से

 चार  स्थान  उनके  नामजदगी  पत्र  पर  शीघ्र  भर  जायंगे  ।

 (१)  भारतीय  रेलवे  मजदूरों  की  राष्ट्रीय  फैशन

 (२)  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  की  राष्ट्रीय  फैशन

 अभी  तक  केवल  उत्पादिता  टीम  विदेश  भेजी  गई  ट्  यह  नवम्बर  के  मध्य  में  लौटी  है  ।

 इसके  प्रतिवेदन की  दिसम्बर  में  are हे  ।

 (=)  seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कपड़े  को  मिलों  के  कर्मचारी

 1१५८६.  श्री  दी०  ६ ही०  कया  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३०

 १९४५८  को  भारत  की  कपड़ा  मिलों  में  लगभग  कितने  कर्मचारी थे  ?

 शम  उपमंत्री  af}  आबिद  :  सूती  बना  हुआ  रेशम  बनने  तथा  ऊन  उद्योग  में

 लगभग १०  लाख  थ

 सीमेन्ट  का  निर्यात

 1१५८७.  थी  ato  स०  शाए  क्या  वाणिज्य  रया  उघोग  मंत्री यह  बताने  की  पा  करेंगे कि

 ory
 )  १९  L\9—Y र्न्स  {San  (३०  ges  राज्यवार  सीमेन्ट  का

 कुल  उत्पाद  कितना  तर

 उपरोक्त  काल  में  देशवाल  सीमेण्ट  के  निर्यात  से  कितना  विदेशी  विनिमय  प्राप्त  किया

 गया ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  . .  (aw).  और  .  एक  विवरण  संलग्न

 किया  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  गया  ३३]

 घिदेदों से पत्र व्यवहार से  पत्र  व्यवहार

 1१५८८  श्री  दी०  फार्मा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ईरान  तथा  सऊद  हमारे  देश  के  साथ  पत्र  व्यवहार  में  कौनसी भाषा  का

 करत  ट्  le

 उनसे  प्राप्त  पत्रों  के  उत्तर  में  भारत  किस  भाषा  का  प्रयोग  करता  हूँ
 ?

 नागा

 1  मूल  भ्रंग्रेज़ी



 fafa  tr Wo  POTENT  उत्तर  मंगलवार ह  ॥  करके  १६  दिस 4  ष्ह्  बर  १९५८

 frail  मंत्री  तथा  वेंदेदिक-कार्य  मंत्री (ait  जवाहरलाल  :
 विदेशी  सरकारें

 विदेशों

 में  हमारे  निदानों  के  साथ  पत्र  व्यवहार  में  निम्न  भाषाओं  का  प्रयोग  करते  हैं  :

 जापान  sas

 ईरान  फारसी

 सऊद

 zo  oy भारत  में  STALE  देशों के  राजदूत  भारत  सका
 मे

 qe  पत  सादर गर  में
 अंगरेज  भाषा  का

 प्रयोग  करते  हें  ।

 भारत  सरकार  तथा  विदेशों  में  भारत  के  aS दि  दत ~  के  उत्तर  भ्रंग्रेजी  में  भेजे  जाते  हैं
 |

 हो  +

 कुछ  मामलों  में  हमारे  मिशन  के  सम्बन्धित  देश  की  राष्ट्रीय  भाषा  में  गैर-सरकारी  भ्र  भी
 ५

 ते  हैं

 औपचारिक  जैसे  परिचय  पत्र  ग्राही  हिन्दी  में  भेजे  जाते  हैं  ।

 लुधियाना  में  बस्ती

 श्री  दी ०  ado  फार्मा :
 TRUE.

 श्री  जीत  सिह  सरहदी :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  पंजाब  राज्य  में  लुधियाना में

 श्रौद्योगिक  बस्ती  में  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  लुधियाना  औद्योगिक  बस्ती  में  बनाये

 जाने  वाले  प्रभावित  २२४  यूनिटों में  से  ५०  यूनिटों  का  निर्माण हो  रहा  है  |  राशा  है  ये  शीघ्र  ही  पूर्ण

 हो  जायेंगे  ?
 उपरोक्त  यूनिटों  की  पूर्ति  के  च्

 ४०
 कौर  यूनिटों  का  कार्य  आरम्भ  होगा

 |

 १९५८ के  तरन्त  तक  इस  बस्ती  पर
 ८  ६२  लाख  रुपये  व्यय  हो  चुके  हैं  ।

 राज  सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  wars  योजना

 1१५६०.  श्री  दी०  चे  फार्मा  क्या  आवास  र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 राज  सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  श्रावास  योजना  के  ग्रन्तगंत  EY5—YE  में  ३०

 2EUs  तक  औद्योगिक  मजदूरों  के  लिए  राज्यवार  कितने  मकान  बने  ;  झ्र

 wa  तक  कितना  व्यय  gate
 ?

 आवास  कौर  संभरण  अनिल  कु  ०  चन्दा  :  तथा  एक

 विवरण  जिसमें  भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  है  शर  जो  राज्यों  करा  ष्
 हनन = च्ग्प्य  गये  नवीनतम  आंकडों  पर

 रित  संलग्न है  ।  परिशिष्ट  ४,  waar  संख्या  ३४]

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 श्री  राम  कृष्ण : PUR

 yt  दलजीत  सिह

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्प्पा  करेंगे  कि  पंजाब  के  श्रत्पविकसित  तथा  पिछड़े

 क्षत्रों
 में  रोजगार  की  व्यवस्था  करने  की  दृष्टि  कितने  तथा  कौन  कीन से  छोटे  पैमाने

 लि शाण

 — siicit  में



 १६  १९४८  लिखित  उत्तर  BAR

 तथा  उद्योग  (sit  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  क्योंकि  छोटे  पैमाने के  उद्योग

 गेर-सरकारी  पार्टियों  द्वारा  स्थापित  किये  जाते  ग्रस्त  यह  ठीक  ठीक  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  re  Ge

 ५९  व  CERE-K«  में  पंजाब  के  अल्पविकसित  व  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कितने  कौन-कौन  से  छोटे  पैमाने

 के  उद्योग  स्थापित  किये  जायेंगे  ।

 १६५८ਂ  प्रदान

 (sft  रास  कृष्ण :

 1१४९२.  श्री  नवल  प्रभाकर :

 att
 प०  ato  बारूपाल  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५८ਂ  प्रदर्शनी  के

 आरम्भ  से  कुल  कितने  लोग  उसे  देखने  गये  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  छास्त्रं/ )  :  B= YR-AG  तक  लगभग  १६.  ४५

 लाख  लोग  १९४५८ਂ  प्रदर्शनी देखने  गये  हैं  ।

 पंचाट ों  शादी  की  क्रियान्विति  का  मुल्यांकन  करने  के  लिये  त्रितलीय  निकाय

 ग  १५६३.  श्री  राम  कृष्ण  :
 क्या  श्रम

 शर  रोजगर  मंत्री  १९  १९५८  के  तारांकित

 संख्या  २५८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  कौन  कौन  राज्य
 करारों

 और
 समझौतों

 की  क्रियान्विति के  मूल्यांकन  के  लिए

 त्रितलीय  निकाय  स्थापित  करने  के  लिए  तैयार  हो  गये  हैं

 कौन  कौन  राज्य  wa  तक  ऐसे  निकाय  स्थापित  करने  को  तयार  नहीं  हैं  ;

 कहां  कहां  ऐसी  समितियां  कार्य  कर  रही  हैं  ?

 सन्स  उपमंत्री  आबिद  चली  करारों  तथा
 समझौतों  की

 क्रियान्विति
 के

 मूल्यांकन  के  लिए  त्रिदलीय  निकाय  बनाना  सभी  राज्यों  ने  कर  लिया  है  |

 sat  नहीं  उठता

 उत्तर  पश्चिमी  न्र गाल  दिल्‍ली  ।

 पाकिस्तान  की  arate  जातियां  तथा  ख़ादिम  जातियां

 1१५९४.  श्री  कुम्भार  :  क्या  पुनर्वास  तथा  झल्पसंख्यक-का्ये  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि a

 अनुसूचित  जातियों  तथा  झ्रादिम  जातियों  के  कितने  विस्थापित  परिवारों  जो

 परिश्रमी  तथा  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भारत  में  रहने  के  लिये  सरकार  ने  सहायता
 दी  ;

 उनको  किस  किस्म  की  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ;

 उन्हें  कैसी  सेवायें  प्रदान
 की

 गईं  ;

 क्या  उन  सबका  पुनर्वास  हो  गया  है  ;

 (=)  यदि  नहीं  तो  क्यों  ?

 मल  सरकोजी  में

 305  (A)



 २५१२  लिखित  उतर  १६  १९४८

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य
 मंत्र  मेहर

 चन्द
 से  भ्रनुसुचिंत  जाति

 तथा  श्रादिम  जाति  के  जिन  विस्थापित  लोगों  को  सरकार  ने  सहायता  दी  उन्के  sett  श्रींकंड़े  नहीं

 उन्हें  वे  ही  सुविधायें  दी  गई  हूँ  जो  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  sex  विस्थापित  लोंगों
 को

 दी

 गई  हें
 ।

 पश्चिमी  पाकिस्तान  के  विस्थापितों  के  पुनर्वास  का  कार्य  प्राय  पूर्ण  हो  चुका  हैं
 ।

 उड़ीसा  राज्य  को  लोहे  की  चादरों  सीमेन्ट  का  कोटा

 Pua.  श्री  कुम्भार : क्या वाणिज्य कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 PeYa-VE  में  wa  तक  उड़ीसा  राज्य  को  लोहे  की  चादरों  शर  सीमेंट  का  कितना

 कोटा  दिया  गया  कौर

 wa  तक  इन  कोटियों  का  कितनी  मात्रा  ले  ली  गई  है  ?

 लाल  बहादुर  )  :
 तथा

 नि

 तथा  उद्योग

 मंत्री  ी  .

 शास्त्री

 श्रावस्ती  vs  गये

 ee  ere  er  I

 मात्रा काल

 re

 लोहे की  चादरें  श्राप्रेल-सिंतम्बर  2,0 2  १,२२०

 Reus  gays

 सीमेन्ट  १  ३४,७००  १-४-  ५८.
 सें  REE

 2&Xs  १४५-१  १-५५

 ह  ee

 aita-facaa  व्यापार

 1१५९६.  श्री  उ०  च०  पटनायक  :  व्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 eat

 करेंगे  कि  १  अप्रैल  १९४८  से  वर्षानुसार  भारत  कौर
 तिब्बत

 के  बीच  व्यापार  तथा
 age

 ATT

 की  क्या  स्थिति है  ?

 उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  १९५०-५१  से

 तिब्बत  के  साथ

 भारत  के  व्यापार  सम्बन्धी  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ४,  झनुबंग्ध
 सख्या  ३५]

 बम्बई  राज्य  में  दस्तकारी  योजना

 1१५९७.  श्री  पांग रं केर  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 ने
 की  कृपा  करेंगे तिर्की  :

 क्या  सरकार  ने  बम्बई  राज्य  में
 PENNE

 में
 दस्तकारी

 में
 प्रशिक्षण

 की  कई  योजना  यें
 अनुमोदित  की

 यदि  तो  ये  योजनायें  कब  लांग
 wk

 र्फ
 ् योजनायें  क्या

 हैं a

 tat  अ्रंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर १६  gaya  २५१३

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाले  बहादुर  सरकार ने  PEYS-VE

 में  दस्तकारी  के  प्रशिक्षण  की  बम्बई  सरकार  की  योजनायें मंजूर  की  हें
 ।

 इनके  बम्बई

 तथा  जूनागढ़ में  क्रंमाक  सार  (१)  खिलौने  बनाना  कौर  (२)  पीतल  के  सुनहरी पालिश  के
 बर्तन

 बनाने  की  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  दो  श्रीराम  केन्द्र  अखिल  भारतीय  दस्तकारी  बोर्ड  की  देख  रेख  में

 खोले गये  हैं

 एक  के  अतिरिक्त  सारी  उपरोक्त  योजनायें  चल  रही  हैं  ।  शेष  योजना  भी  शीघ्र

 लागू  की  जायेंगी  ।

 \  राज्य  सरकार  की  योजनायें  विभिन्‍न  दस्त कारियों  में  शिक्षित  मजदूरों  को  प्रशिक्षण

 डिजाइन  पैकिंग  शादी  के  नये  ate  उत्तम  ढंग  खोजने  की  हैं  ।  इन

 योजनाओं  की  तफसील  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  [ated  परिशिष्ट  ४,  श्रनुबत्ध  संख्या  ३६]

 बम्बई  में  खादी  के  उत्पादन

 TRUS.  श्री  पाटेकर
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 और  PENS-NE  में  तक  बम्बई में  खादी  का  कितना  उत्पादन  ह्री
 ?

 ors  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादूर  शास्त्री  )
 :  १६५७-५८  तथा  EXS-KE

 (३१-१०-५८ तक  )  बम्बई में  खादी  रेशमी  प्रौढ़  नम्बर  खादी  के
 उत्पादन  की  मात्रा

 fret  थी  a

 Yorks  «१९५८-५९  (3 8-R 0-85  TH)

 Ro  ov  लाख
 गंजे  १२,०६  लाख

 बैदेशिक-कार्य  का  पुनर्गठन

 Sat  दिनेश  सिंह
 : TREE.

 Lat
 ले०  wat  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  वैदेशिक-कार्य मंत्रालय  में  कार्य  का  पुनर्गठन किया  जा  रहा  भ्र

 यदि  तो  इसकी  रूपरेखा  मोटे  तौर  पर  क्या  है
 ?

 पूरन  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  जी  at  बचत

 ग्र  कार्यकुशलता  बढ़ाने  के  लिये  काम  करने  के  तरीकों  में  प्रयोगात्मक  रूप  से  कुछ  परिवर्तन  किये

 ना  रहे  हें  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या

 ३७]

 रिक्याशओों  की  समाप्ति

 1१६००.  श्री  Fo  मधुसूदन  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 देश  में  कुल  कितने  लोग  feast  से  अपनी  आजीविका  हंसाते

 मल  में
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 राज्यों  की  समाप्ति  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  जो  निश्चय  किया  है  उस  से
 कितने

 लोग  बेरोज़गार  हो

 क्या  सरकार  को  अखिल  भारतीय  साइकल  रिक्शा  मालिक  हैदराबाद से
 कोई

 श्रम्यावेदन  मिला  है  कि  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  एक  आयोग  नियुक्त  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  उपलब्ध  जानकारी  से  पता  चलता  है  कि  एक

 लाख  wie  बीस  हज़ार  लोग  feat  से  अपनी  आजीविका  कमाते हें  ।

 कई  लोग  बेकार  नहीं  होंगे  क्योंकि  रिक्शों  की  समाप्ति  धीरे-धीरे की
 जा  रही  है  कौर

 इन  लोगों  को  दूसरे  व्यवसायों  में  लगा  दिया  जायेगा  |

 (7)  हाँ  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  आयोग  नियुक्त  करने  का  विचार  नहीं है
 |

 राष्ट्र  प्रदेश  में  योजना  का  प्रचार

 1१६०१.  श्री इ०  मकसुदन  राव  :  क्या  सुचना  we  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 १९५८  में  श्री  तक  oer  प्रदेश  में  कितनी  नाटक  मंडलियों  को  योजना  के  प्रचार  के

 नाटक  far गय

 योजना  के  प्रचार  के  लिये
 तेलगु  भाषा  में  लिखे  गये  कितने  नाटक  चुने

 (
 श {

 feat  गया  ?
 )  १९५८

 में
 श्री  तक  ate  प्रदेश  में

 नाटकों  द्वारा
 प्रचार

 के
 लिये  कुल  कितना  at

 ale  प्रसारण  मंत्री  :
 नाटक  मंडलियों के  नाम  ये  हैं

 (१)  ग्रामब्यूद्या  नाट्य  मोठामरी

 (२)  ललित  कला  वेटापलम

 (3
 + स  )  न्यू  पूर्णा नन्द  ड्रामेटिक

 थियेटर  हैदराबाद  (afer)

 (४)  प्रभात  एलुरु

 (५)  पूर्णिमा  सुरभि  नाट्य  एलुरु

 (६)  प्राप्रेसिव  Whe  वेंकटागिरी  टाऊन

 (७)  श्री  ललित  कला  त्रिपुरा

 (८)  श्री  दर्द  मनोविज्ञानी  संगीत  नाटक  सभा  हैदराबाद

 )

 (€)  श्री  श्रांत  सेवा  कला  विजियानगरम

 (१०)  थियेटर  सेंटर  विजयवाड़ा

 (११)  दि  तिरुपति
 एमेच्योर

 तिरुपति

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (१२)  wae  नाट्य  जकमपुडी

 (  )  इडियन  नेशनल  हैदराबाद

 एक  चुना  गया  है  परन्तु  प्रतिलिप्यधिकार  सम्बन्धी विवाद  के  कारण  इसे

 कभी  नहीं  खेला  जा  रहा  है  ।

 2&us  की  समाप्ति  तक  BRGY  रुपये  २९  नये

 हिन्दुस्तान  एंटीज्ायटिक्स  )
 लिमिटेड

 1१६०२.  श्री  कप  नायर  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दया  भारत  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  एंटीबायटिक  (  )  लिमिटेड  के  मैनेजिंग

 डायरेक्टर  का  वेतन  VOCO—4PQVRYaQVYo  निश्चित  किया  है

 वर्तमान  मैनेजिंग  डायरेक्टर  ने  यह  पद  ग्रहण  किया

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड  में  भराने से  पूरव  भारत  सरकार से  उन्हों

 ने  कितना  शभ्रन्तिम  वेतन  प्राप्त  किया  था  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लान  बहादुर  शास्त्री )  जी

 ?१  १९४५८  को
 ।

 १८००  रुपये  मासिक  ।

 हिन्दुस्तान  एंटीबायटिक  )  लि०

 1१६०३.  श्री  qo  नायर  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  )  लिमिटेड में  तैयार  किये  जानें  वाले

 feat
 को

 अ्रपने  नामों  से  बेच  रहे  हें  ;  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  दर्जी )  जी

 भेषज  ग्र धि नियम  के  उपबन्धों  उन  के  eta  बनाये  गये  नियमों का  पालन  करते

 हुए  ।

 हिन्दुस्तान  एंडीबायटिक्स  लि०

 1१६०४.  श्री  दें  प०  नायर :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 WRXo-¥  में
 हिन्दुस्तान

 एंटीबायोटिक्स  )  लिमिटेड  पिम्परी को  हुए  ३  ,83,0 X2 F QG

 रुपये  के  शुद्ध  लाभ  में  से  श्रमिकों  are  क्मेचा  रियों  के  कल्याण  कार्यो  पर  केवल  २०,८६३  रुपये
 नये

 पैसे  ही  खर्च  किये  गये  जब  कि  PeUE-  में  ५७,६०७  रुपये  के  शद्ध  लाभ  में  से  २९,९४७  रुपये

 सच  किये  थ े?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  प्रशन
 में  जो  भ्रांकड़े बताये  गये  हैं

 वे

 SRR  वहू  राशि  है  जो  श्रमिकों  और  ब
 तमंचा  रियों  की  चिकित्सा  पर  हए  ्

 ड
 के  सिलसिले में  दी

 कल्‍ए।।' एए मल ध  ग्रंग्रेज़ी में में
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 गई  श्रमिक  कल्याण  पर  परोक्ष रूप  से  हुए  खच  की
 अन्य

 मदें
 भी  इस  में  शामिल हूँ

 ।  यदि  इने

 को  शामिल  कर  लिया  जाये  तो  श्रमिकों  ak  कर्मचारियों  के  कल्याण  कार्यों पर  खर्चें  की

 कुल  राशि  15,000  रुपये  जायेगी  |

 रूरकेला  का  अमोनियम  नाइटेट  प्लांट

 श्री  कालिका  fag
 Roy

 Lat  राम
 कृष्ण

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  २४  gexec  के  तारांकित  संख़्या
 १७८  के

 खान  इंधन  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  सरकार  ने  सिंदरी  फर्टिलाइजर  एण्ड  कै
 मुकुलजी  लिमिटेड  को

 रूरकेला  में  अ्रमोनियम  नाइट्रेट  प्लांट  के  कुछ  भाग  के  निर्माण  की  संविदा  दी  है

 यदि  तो  इस  की  दात  क्या

 क्या  सिंदरी  फर्टीलाइजर  एण्ड  कैमीकल्ज़  )  लिमिटेड  के  पास  इतने  इंजीनियर

 श्र  टैव्नोलाजिस्ट हूं  कि  वे  सिंदरी  ्  कारखाने  की  क्षमता को  हानि  पहुंचाये  बिना  रूपकला

 उकेरा  कारखाने  क़ा  निर्माण  कर  सके

 सर्दी  तो  इस  काम  के  लियें  कितने  टैक्नीकल  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  है

 शर

 (=)  क्या  सिंदरी
 फर्टीलाइजर

 एण्ड  कैमीकल्ज़  इस  काम  के  लिये  विदेशी  विशेषज्ञों  को

 नियुक्त  करेगा
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  प्रौढ़  यह  निश्चय  किया

 गया  है  कि  रूरकेला  में  द्रव  रक  कारखाने  के  नाइट्रेट  एसिड  wie  नाइट्रोजन  लाइम स्टोन  प्लांट  के  निर्माण

 का  ठेका  सिंदरी  फर्टीलाइजर  एण्ड  कैमीकल्ज़  )  लिमिटेड  को  दिया  ठेके  की  शर्तों  के

 बारे में  बातचीत हो  रही  है

 मास  सिंदरी  फर्टिलाइज़र  एण्ड  कैमीकल्ज़  लिमिटेड  के  पास  पर्याप्त  संख्या

 में  टेक्नॉलाजिकल  गौर  इंजीनियर  ह  कौर  सिंदरी  उवेरक  कारखानेकी  कार्यकुशलता  को  किसी  प्रक

 की
 हानि  पहुंचाये  बिना  रूरकेला  उर्वरक  कारखाने  का  निर्माण  वे  कर  सकते  झ्रावश्यकता  पड़ने  पर

 अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  भर्ती  की  जा  सकती  है  |

 क्योंकि  इस  कार्य  के  लिये  कोई  कम  चारी  अलग  नहीं  रखे  गये  हैं  इसलिये  ब्यौरा  बताना

 सम्भव  नहीं  सिंदरी  उर्वरक  कारखाने  के
 सभी

 करमें  चारी  उपलब्ध

 मस  सिंदरी  फर्टिलाइजर  एण्ड  कैमीकल्ज़  )  लिमिटेड  विदेशी  परा मद दाताओं

 की  सेवायें  प्राप्त  करना  चाहता  है  ।

 विटामिन  का  उत्पादन

 1१६०६.  श्री  व०  To  नायर
 :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  कारखाने  अगिया  घास  तेल  से  विटामिन  का  उत्पादन कर

 मिल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  ये  कारखाने कहां  स्थित  ate  इन्हें कितनी  क्षमता  के
 लिये  लाइसेंस  दिया

 गया  है

 ए

 लाइसेंस  के  लिये  organ  पत्र  किस  तिथि  को  दिया  गया  था  कौर  प्रत्येक  लाइसेंस

 किस  तिथि  को  जारी  किया  गया

 यदि  इन  कारखानों  में  विदेशी  सहयोग  मिला  तो  वह  किस  प्रकार
 का  कौर

 प्रत्येक  कारखानें  में  कितना  अगिया  घास  इस्तेमाल होता  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  शास्त्री

 )  :  से  कभी  किसी  कारखाने

 मे  अगिया  घास  तेल  से  विटामिन ( , g  बनाना  शुरू  नहीं  किया  दो  फर्मों  को  अर्थात  मैसेज  ग्लैक्सो

 लैबोरेटरीज  (fesar)  प्र प्राइवेट  लिमिटेड  शर  dad  रोसो  प्रॉडक्ट्स  प्राइवेट  लिमिटेड  को  क्रमवार  ११

 १९४५७  ६  मई  gaye  को  बम्बई  में  नये  उपक्रमों की  स्थापना  करने  के  लिये  लाइसेंस

 दिये  गये  थे
 जो

 पहले  पहल  आयात
 की  गई

 वस्तुओं
 शर

 बाद  में  अगिया  घास  तेल  से  प्रत्येक
 १००

 लाख
 एम०  यू०  विटामिन  का  उत्पादन  क्रमवार  ५  LENO  भ्र  ३०  PEY9 FT को

 लाइसेंस  के  लिये  आवेदन  पत्र  दिये  गये  थे  परन्तु  ये  दोनों  फर्म  दो  तीन  वर्ष  से  भ्र पनी  योजनाश्रों के

 बारे  में  बातचीत  कर  रही  थीं  ।

 ग्लैक्सो  लेबोरेटरीज  )  को  मेसर्स  डिस्टिलेशन  प्रॉडक्ट्स  इनका  रपोरेटिंडਂ

 श्राफ  अमरीका  का  श्र  मास  रोशे  प्राइवट  लिमिटेड  को  स्विटजरलैंड  में  होरमन  ला  रोशे

 एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  विदेशी  समवायों  का  सहयोग  प्राप्त  है  ।

 १००  लाख  एम०  य०  विटामिन  उत्पादन  के  लिये  लगभग  ४४५  टन  बगिया  घास  तेल  की

 म्रावश्यकता  होगी  |

 भोपाल  राजधानी  परियोजना

 1१६०७.  श्री  वि०  च०  शक्ल  क्या  योजना  मंत्री  १४  अ्रगस्त  Feds  के  तारांकित

 संख्या  ११२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उस  के  ्  भोपाल  राजधानी  परियोजना  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  कोई

 पर्ण  प्रतिवेदन  प्राप्त  आर

 यदि  तो  यह  मामला  इस  समय  किस  अवस्था  में  है
 ?

 योजना  उपमंत्री
 इया०  न०

 :  शौर  राज्य  सरकार
 की  प्रस्थानों

 की
 जांच  करने  के  लिये  एक  कार्यकारी  दल  नियुक्त  किया  गया  कार्यकारी दल  में  योजना  ara

 के  कार्यक्रम  प्रशासन के  मंत्रणाकार  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  दो  मध्य  प्रदेश

 क  मुख्य  सचिव  तथा  वित्त  सचिव  कौर  मध्य  प्रदेश  लोक  निर्माण  विभाग  के  दो  पदाधिकारी

 |

 भारतीय  वैज्ञानिकों  को  विदेशों  द्वारा  श्रधिद्धात्रवत्तियां

 1१६०८.  थी  दौ०  पीठ  शर्मा
 कया  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 श्रन्तर्राष्ट्रीय amy
 शक्ति  अभिकरण के  द्वारा  wer  देशों  ने  भारतीय  वैज्ञानिकों  को

 कितनी  अ्धिछात्रवृत्तियां  दीं  शर

 इस  गवेषणा  के  स्थान
 er Tr bd * जे

 से  हं
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ) गतिमान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  मंत्री  जवाहरलाल  ने  बहुत से

 सदस्य  देशों  ने  भ्र पने  प्रौद्यो  गिकीय  संस्थानों  विशेष  प्रयोगशालाओं  कौर  अन्य  संस्थाओं

 में  प्रशिक्षण  देने के  लिये  अभिकरण  को  १५०  श्रधिछात्रवृत्तियां  उपलब्ध कर  दी  बारी-बारी

 के  सभी  सदस्य  देशों  को  ये  अ्रधिछात्रवत्तियां  दी  किसी  देश  के  लिये  संख्या

 निर्धारित  नहीं  की  गई  अभिकरण जहां तक जहां  तक  सम्भव  होगा  इस  बात  का  ध्यान  रखेगा  कि  सभी

 प्राणियों की  जरूरत  पूरी हो  भारत  ने  भी  इस  से  फायदा  नहीं

 केन्द्रीय  सुचना  सेवा

 1१६०६.  श्री
 दी०  त्र०  फार्मा

 कया  सुचना
 प्रौढ़

 प्रसारण  मंत्री  २५  984us H aria के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  @GRS  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  सम्बन्धी  नियम  तैयार  कर  लिये  गये  शर

 यदि  तो  नया  उन  की  एक  प्रति  सभापटल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री
 नियम  तैयार  हो  चुके  हें  ौर  इसी

 महीनें  के  गजट  में  छप  जायेंगे
 ।

 जी

 शासित  her

 os  tYo  च० भ्य्द  arar

 श्री  आसानी :
 |

 प्री  Ho  म०  तारिक

 श्री  राम  कृष्ण

 श्री  बौछार

 श्री  सम्पत्ति
 neve

 श्री  रघनाथ  सिह

 |  श्रीमती  anal  अहमद

 सरदार  इकबाल  fag
 |

 |
 श्री  ले०  चौ  सिह

 L
 aft  वाजपेयी

 क्या
 गेबान  मंत्री  १७  gexs  के  तारांकित प्रदान  संख्या  2322  के उत्तर  केਂ  सम्बन्ध

 म  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  अणुशक्ति  केन्द्र

 के  स्थानों  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य
 मंत्री  जवाहरलाल  )  गर  सरकार

 ने
 यह  निश्चय किया  है  कि  तृतीय  योजना  के  विद्युत  rfc  कार्य  क्रम  में  कम  से  कम  RXo.o000  किलोवाट

 नाभिकीय
 शक्ति  भी  शामिल  की  जाय  ।  इस  बारे  में  पुछताछ  करने  के  लिये  wey  देवों  में  शक्ति

 मूल  mast
 में
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 केन्द्रों  के  स्थानों  के  बारे  में  अभी  कोई  निश्चय केन्द्रों  के  निर्माताश्रों  से  बातचीत  चल  रही  है  ।

 नहीं  किया  गया  है  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  का  भारों  संख्या  में  जाना  जाना

 ( aft  दी  ao  फार्मा

 1१६११.  श्री  पांग रद वर  :

 हि
 |  सुमन  घोष  :

 FAT  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  सितम्बर  से  ३०  १९५८  तक  पूर्वी  पाकिस्तान  से  कितने  विस्थापित  व्यक्ति

 सीमा  पार  करके  भारत  ;

 उसी  प्रविधि  में  कितने  व्यक्ति  भारत  से  पाकिस्तान  गये  ;

 x atT=ar F ि ait  विस्थापित  व्यक्तियों क्या  पहले  के  महीनों  की  अपेक्षा  पूर्वी  पाकिस्तान  से  ब्

 की  संख्या  बढ़ी  है  या  घटी  है  ;  कौर

 यदि  बढ़ी  तो  इसके  क्या  करण  हे  ?

 पासबान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  १  2eUs

 से  १४५  १९४५८  तक  पूर्वी  पाकिस्तान से  ८२३  परिवार भारत  |  इन  झ्राकड़ों  में  श्रीराम

 के  उन  परिवारों  की  संख्या  शामिल  नहीं  जो  नवम्बर  के  पूर्वाद्ध  में  जाये  थे  ।  नवम्बर  के  द्वितीय

 पूर्वाद्ध के  भ्रांकड़े  भी  प्राप्त  होने  वाले  हें  ।

 इसी  अवधि  में  १६५  व्यक्ति  पूर्वी  पाकिस्तान  गये  ।

 शर  कमी  हुई  है  ।

 am  शाक्ति  सम्मेलन

 TRE
 Sat राम  कृष्ण  :

 ग  भी  amt  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Reus  में  वियाना  में  अन्तर्राष्ट्रीय  अणुशक्ति  अभिकरण  के  द्वितीय

 सम्मेलन
 में  क्या  निर्णय  किये  किस  प्रकार  के  संकल्प  पारित  किये  र  क्या  सिफ़ारिशों  की

 थीं

 इस  सम्मेलन  में  किन-किन  देशों  ने  भाग  लिया  था  ;  और

 क्या  नाभिकीय  शस्त्रों  के  प्रयोग  समाप्त  करने  के  बारे  में  भी  चर्चा  की  गई  थी  ?

 परिधान  मंत्री
 वैदेशिक-कराये  मंत्री  जवाहरलाल  :  अर  दो

 विवरण  सभा-पटल पर
 रखे  जाते  हैं  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ३८]

 समीकरण  का  यह  उद्देश्य  है  कि  संसार  में  स्वास्थ्य  कौर  संवृद्धि  के  लिये  ay

 शक्ति  का  उपयोग  किया  जाय  श्र  जहां  तक  सम्भव  हो  यह  भी  सुनिश्चित  करे कि  इसके  द्वारा  झ्रथवा

 इसके  कहने  पर  भ्रमणा  इसके  अधीक्षण  अथवा  नियंत्रण  के  अ्रधीन  जो  सहायता  उपलब्ध  की  जाय

 उसका
 प्रयोग  सैनिक  गतिविधियों  के  लिये  न  किया  जाये  ।  इन  परिस्थितियों  में  नाभिकीय  शस्त्र

 7a  झंप्रंजी  में
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 परीक्षणों  का  विषय  अभिकरण  के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  भ्राता  इस  लिये  इस  के  द्वितीय  महा  सम्मेलन

 में  इस  पर  विचार  नहों  किया  गया  था  ।

 मी
 ate  ts  [| धनिया

 सर्वेक्षण

 (ott rer Hom : राम  कृष्ण  :

 1१६१३.  श्री

 राम  कृष्ण  रेडी :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क  )  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  प्रौद्योगिक  सर्वेक्षण  करना

 चाहती है  ;  कौर

 यदि  तो
 यह  योजना इस  समय  किस  अवस्था में  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री

 लाल  बहादुर
 :  द्रोह  जी  हां  ।

 में  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  औद्योगिक  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  इस  प्रयोजनार्थ

 आ्रायव्ययक  में  आवश्यक  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  का
 लोक

 निर्माण  विभाग

 १६१४.  श्री  पद्म  देव  :  कया  वाव  ale  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  लोक  निर्माण  विभाग  की  वर्ष  PERL  कौर  QEYS-YE  में

 कितनी  शाखायें  और

 इन  कार्यालयों  में  अलग  अलग  कितने  कर्मचारी  काम  कर  रहे  हें  ?

 श्रीवास
 कौर

 संभरण  मंत्री  क०  चट्ठा  :

 PEXG—UYy  च  e  १९  कार्यालय

 PEYTRYVE  २२  कार्यालय

 श्रावस्ती  ब्यौरा  एक  विवरण  में  संलग्न  ale
 >  = p  परिशिष्ट  ४,  प्रबन्ध

 संख्या  ३६]

 कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि  संगठन

 1१६१४.  श्री  त  विमर्श  राव  :  क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  १०  भ  gous  के

 अतारांकित
 न  संख्या  ro RE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९४८  मे ंजो  १०,९२०  क्वाटर  बनाये  जाने  वाले  थे  उन  में  से  कोयला खान  श्रमिक

 कल्याण  निधि  संगठन  के  नवम्बर  १९४५८  की  समाप्ति  तक  कितने  क्वाटर  बनाये  गये  थे  ;

 कम  क्वाटर  बनने  के  क्या  कारण  श्र

 यह  कार्य  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती है
 ?

 faa  उपमंत्री  आबिद  SCU9  मकान  बन  चुके  २,६७४  बन

 रह ेहें
 ।  इस  अवधि  के  लिये  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  1  कय  T  गया  था  |

 मिल  अंग्रेजी  में
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 कमी  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  फिर  भी  कार्य  में
 जल्दी  प्रगति  न  होने  का  एवं  कारण

 यह  है  कि  बिना  कोयलें  वाली  ज़मीन  तलाश  करने  भ्र ौर  उसे  अजित  करने  में  कठिनाई  पेश  at  रही

 अ्रनुमोदित  जमीन  को  शीघ्र  प्राप्त  करने  के  लिये  बिहार  कौर  पश्चिमी  बंगाल  सरकारों

 में  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  का  सहयोग
 सगा

 गया  है  ।

 भारत--तिब्बत  व्यापार

 (att wer FON: रास  कृष्ण  :
 !

 श्री  भक्त  दर्शन

 1१६१६.
 श्री  नव  प्रभाकर  :

 कबाल  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  €  सितम्बर  १९४८  के  तारांकित  प्रद  संख्या  १०६६  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तिब्बत  के  भारतीय  व्यापारियों  को  मूल्य  वसूल  करने  के  सम्बन्ध  में  तथा  जो  ary

 कठिनाइयां  हो  रही  हैं  क्या  उनके  बारे  में  चीन  के  लोक  राज्य  से  बातचीत  पुरी  हो  गई  ;  कौर

 यदि  हां  तो  बातचीत  का  क्या  नतीजा  निकला  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  इन  में  से

 कई  कठिनाइयां  हल  करना  आसान  नहीं  है  ।  विषय  विचाराधीन  है  ।

 उपमंदिरों  को  ग्रांव॑ंटित  बंगले

 1१६१७.  थी  राम  कृष्ण  :  क्या  श्रावास  शर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  में  उपमंत्रियों  को  किन-किन  तिथियों  को  बंगले  आवंटित  किये  गये  थे  ;

 क्या  इन  बंगलों  में  से  कुछ  बंगलों  का  नवनिर्माण  किया  गया  था  कौर  नया  फर्नीचर

 रखा  गया  था  ;  कौर

 यदि  हां  तो  प्रत्येक  बंगले  पर  कुल  कितना  किया  गया  ?

 आवास  atc  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  :  से  एक

 विवरण  संलग्न है  परिशिष्ट  ४,  अभाव  संख्या  ४०]

 काम  दिलाऊ  दिल्‍ली

 1१६१८.  श्री  रान  कृष्ण  :
 क्या  श्रम

 शर
 रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की
 छुपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  काम  feats
 दफ्तर

 में
 गत

 तीन  वर्ष  या  इससे  झ्र धिक  समय
 से  रजिस्टर

 कुछ  लोगों को  कभी  नौकरियां  नहीं  दिलाई  गई  है  ;

 यदि  हां  तो  इस
 के  क्या  कारण

 शर
 ——— ण

 मल  अंग्रेजी  में
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 ऐसे  उम्मीदवारों  की  संख्या  क्या हू  जो  वर्षवार  १९४५६,  १९४५७  श्र  gays  से  रजिस्टर

 fag  गे  हे  परन्तु  उन्हें  रोजगार  नहीं  मिला  है
 ?

 पश्म  उपमंत्री  अबीद
 :  जी  हां

 ।
 कुल  4,  रजिस्टर्ड  व्यक्तियों में

 से  इनकी  संख्या  ३१  अक्तूबर  को  ११३६  थी  ।

 ऐसी  नौकरियों  की  कमी  जिन  के  लिये  वे  उपयुक्त  है  अथवा  जो  उन्हें  स्वी  काय  हैं  । मे

 जानकारी  नीचे  दी  जाती  है

 ag  वह  श्रद्धा  जिसमें  उनका  रजिस्ट्रेशन  ३१  भ्रक्तूबर  १९४५८  को  दिल्‍ली  के  काम  feats  दफ्तर  के

 किया  गया  चालू  रजिस्टर  के  भ्रनुसार  जिन्हें  रोज़गार  नहीं  मिला  था

 उनकी  संख्या

 A

 TS

 ENE  दि  ३७

 aE AC)  १९  ५८९३

 २३७ ६८  १ R45  )

 हाइड्रोजन  श्रासवन  संयंत्र ि  द

 1१६१८.  श्री  राम  कृष्ण
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नंगल  में  लगाये  जाने  वाले  हीरोइन  श्रासवन  संयंत्र  को  खरीदने  की

 पूरी  हो  चुकी  है  ;

 यदि  तो  किस  देश  से  यह  संयंत्र  खरीदा  कौर

 {
 है  2 T  )  समझौते  की  मुख्य  शर्ते '  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  जी  हां  |

 पश्चिमी  जमंनी  ।

 समझौते  की  मुख्य  शर्तें
 ये  हे  —

 (१)  सम्पूर्ण  भारी  पानी  संयंत्र  के  लिये  भ्रपेक्षित  समस्त  प्रावरण तथा  मशीनरी

 दारों  द्वारा  पश्चिमी  जमनी  में  एफ  को ०बी  ०  प्वाइण्ट पर  सम्भरित  की  जायेगी  |  लगाये  जाने  के

 तथा  परिवहन  की  जिम्मेदारी  खरीददार  की  होगी  |

 (२)  खरीदे  जाने  वाले  उपकरण  कौर  सामग्री  की  कीमतें  निर्माण  के  समय  जर्मनी  में  ae

 लाा
 तथा  श्रम  के  मूल्यों  के  अधीन  कम  अ्रधिक  की  जा  सकेंगी  ।  अ्रघिकतम  कमीबेशी  १२  प्रतिशत  तक  होगी  |

 a

 पं मूल  च अ्रंग्रेजी  में

 ‘Hydrogen  Distillation  Plant.
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 (३)  खरीददार  द्वारा  व्यवस्थित  प्रवीण  तथा  अ्रप्रवीण  जत  रों  की
 विदेशी  सहायता  से  संयंत्र  को  लगाने

 की  जिम्मेदा री  ठेकेदारों  पर  होगी  |  ठेकेदारों  की  जिम्मेदारी  प्रारम्भ  करने को  तथा  भारतियों  को

 प्रशिक्षित  करने  की  भी  होगी  ।

 (४)  ठेकेदारों  को  सभी  विदेशी  विनिमय  के  भुगतान  निम्नलिखित  प्रकार से  भ्रास्थगित  आधार

 पर  किये  ! opel ae

 १०  प्रतिशत  द्राडंर  के  साथ  |

 १०  प्रतिशत  मूल्यानुसार  नौवहन  दस्तावेजों  पर  |

 ८०  प्रतिशत  भ्रमण-वाचिक  किश्तों में
 ।  पहली  किश्त  mist की  तिथि  से  २८  वें  महीने

 के  देय  होगी  ।

 संयंत्र  के  देने  वालों  के  द्वारा  दिए  गए  वास्तविक  व्यय  पर  सूद  तथा  वित्तीय  भार  देय  होगा  |

 (५)  प्राडर की  तिथि  से  २१वें  महीने  में  पात्र  तथा  यंत्र  लगाय॑  जाने  के  स्थान  पर  पहुंच  जायंगे

 तथा  २८वें  महीने में  लग  जया  ।

 (६)  भारी  पानी  के  उत्पादन  तथा  कच्चे  माल  की  खपत  के  बारे  में  ठेकेदा  |  ने  गारण्टी दी  हूँ  ।

 श्रम  विवाद  के  मामले

 श्री  दी ०  चे  दामों

 श्री  इ०  मधुसूदन  राव
 1१६९०

 क्या  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रम  विवाद  के  बहुत  से  मामले  उच्च न्यायालयों  तथा  उच्चतम

 न्यायालय  में  लम्बित  हू  ;

 यदि हां
 तो  ३०  नवम्बर  १९५८  को

 प्रत्येक  उच्च न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  में
 ्रलंग-ग्रलग  कितने  मामले  लम्बित  थे  ;

 उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालय में  प्रति  अलग  दो  अ्रधिक  के  लिए

 कितन  मामले  लम्बित  हैं  ;  कौर

 इनको  शीघ्र  निबटाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हू  ?

 बिस  उपमंत्री  आबिद  :  ौर  प्राप्य
 जानकारी  नीचे  दी  जाती हैं

 लम्बित  मामले  इस  प्रकार  हैं

 ७५६  उच्च न्यायालयों  (६०  २६  ७  १२  ३०२

 १६  मध्य  २  १०५  ४७  नप  १७२  मद्रास  तथा  ३४

 तथा  १६१  उच्चतम  न्यायालय में
 ।

 दो  महीने  से  लम्बित  मामले  यह

 भाग  तथा  के  उत्तर में  बताये  गये  उच्च न्यायालयों में  .&2  तथा  १०७

 तम  न्यायालय में  ।

 जहां  तक  उच्चतम  न्यायालय  का  सम्बन्ध  है  विभिन्न  अन्य  लम्बित  मामलों  को  जो

 प्राथमिकता  दी  जाती  हैं  श्रम  विवाद  मामलों  को  उससे  अधिक  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 पाल
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 पुराने  फर्नीचर  की  बिक्री

 श्री  स०  ला०  त्रिवेदी

 १६२१,  श्री  रामेश्वर  टाटिया

 क्या  श्रावास  और  संभरण  मंत्री  यह  बताने  any  काणा ni  Dr  करेंगे  कि

 संसद्‌  सदस्यों
 के

 निवास  गृहों में
 जो

 पुराना  फर्नीचर र्था  सरकार  ने  उसका  क्या  उपयोग
 2

 किया हे  ?

 सरकार ने  उसके  बिक्री  arte  से  कितनी धन  राशि  प्राप्त  की  ह  ;

 क्या यह  सच  ह  कि  क्योंकि  फर्नीचर  खुले  में  पड़ा  रहा  था  इसलिये  खराब  हो  गया  था  ;

 यदि  हां  तो  उसको  कितनी  क्षति  पहुची  ak

 ६ = (  )  नया  फर्नीचर  बनाने  अर  निवास  गृहों  को  सुसज्जित  करने  पर  कुल  कितना  व्यय

 gar ?

 अर  संभरण  मंत्री
 क०  च०  रेड्डी  )  फर्नीचर  का  कुछ  भाग

 कारी  अफ़सरों  के  बंगलों  फ्लैटों  में  उपयोग  के  लिये  तथा  बाकी  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  को

 घटी हुई  कीमत  पर  दे  दिया  गया  हैं  ।

 नीलाम  नहीं  किया  गया  ।  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  से  कितनी  रक़म  वसूल  की  जाय

 इसका  हिसाब  लगाया  जा  रहा  है  ।

 जी  नहीं  ।  इसको  प्रदर्शन-स्थल  के  एक  भवन  में  रखा  गया  था  |

 सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 = ~) (  )  2&5  नकद  सदस्यों  के  बंगलों  को  gat सज्जित करने  पर  लगभग  ६,२४५  000  रुपया

 खर्चे  gar  |

 कानपुर  के  औद्योगिक  Agel  के  लिए  मकान

 श्री  दामानी

 preaed  श्री  नांगी  रेड्डी

 L sfterctt  पार्वती  कृष्णन

 क्या  श्रीवास  wie  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  किं

 कानपुर  में  प्रौद्योगिक  मज़दूरों  के  मकानों  को  बनाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को

 कितना  अनुदान  दिया  गया  हैं  ;  शौर

 कितने  मकान  अरब  तक  बनाये  जा  चुके हैं  तथा  वे  इनमें  रहने  वालों  को  किस  आधार  पर

 sated  किये  गये  है
 ?

 rare  कौर  संभरण  उपमंत्री  (
 aft  अनिल  कु  ०  चन्दा )  :  )  सहायता  प्राप्त

 शिक  श्रावास  योजना  में  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  भ्रनुसार  उत्तर  प्रदेश  सरकार  कानपुर  में

 CRS.  ४०  लाख
 पये  के  १५,३५४  मकान  बना  सकती  है

 ।
 इसके  लिये

 भारत  रम  पार  ने  ३१  मार्च

 १९६५८  तक  gy  ३३  लाख  रुपये  सहायता के  में  तथा  २२६.  २४  लाख  पये  ऋण  के  रूप
 में

 राज्य  सरकार  को  दिय

 मल  अंग्रेजी
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 wa  तक  निर्मित  १४,८०४  मकानों  में  से  €
 ९,८६४  मकानों में  प्रत्यावश्यक  सेवाओं  की

 व्यवस्था हो  गई  हें  प्रौढ़  उन्हें  राज्य  सरकार  ने  श्रावंटन के aa  के  लिये  ले  लिया  हैं  ।  ये  मकान  योजना  के

 बन्दों
 के  प्रसार  उपयुक्त  औद्योगिक मज़दूरों  को  दे  दिये  जायेंगे  |  परन्तु  राज्य  सरकार  के  भ्रनुसार  कुछ

 मकान  अस्थाई  रूप  में  प्राय  लोगों  को  भी  दिये  गये  क्योंकि  अ्रन्यथा  वह  खाली  रहते  किराये

 की  हानि  होती  ।

 चण्डीगढ़  में  रेडियो  स्टेशन

 1१६२३.  श्री  राम  कर्ण  पा  सुचना  तर  प्रसारण मंत्री  यह  बताने
 की

 क्र्प्पा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पंजाब  सरकार  से  ऐसी  कोई  प्रार्थना  मिली  हं  कि  चण्डीगढ़  में  रेडियो

 स्टेशन  स्थापित  किया  शौर

 यदि हां  तो  इस  मामले में  क्या  कार्यवाही की  गई  ह  ।

 श्र  प्रसारण  मंत्रीं  प्रो  पंजाब  सरकार  से  कुछ

 संमय  चण्डीगढ़  में  सहायक  स्टूडियो  के  बजाय  एके  रेडियो  स्टेशन  बनाने  की  प्रार्थना  मिली  थी  ।

 उस
 सरकार

 को
 यह  बताया  गया  |  कि  जालन्धर में  ५०  किलोवाट का  ट्रान्स मीटर  लगा  होनें  से

 यह  ठीक  नहीं  समझा  गया  कि  चण्डीगढ़  में
 एके

 ट्रांसमीटर  लगाया  जाये  क्योंकि  इससे  समस्त  राज्य  में

 तथा  निकटस्थ  क्षेत्रों
 में  प्रसारण  हो  जाता  हूं  ।  चण्डीगढ़  के  सहायक  स्टूडियो  को

 आकाशवाणी
 के

 जालन्धर  स्टेशन  से  टेलीफोन से  मिला  दिया  गया  है  तथा  चण्डीगढ़  से  प्रारम्भ  होने  दालें  कार्यक्रमों

 को  जालन्धर  स्टेशन  से  प्रसारित  किया  जांता  ।

 लाहौर  के  लिए  सिख  यात्री

 1१६२४.  श्री  रास  कृष्ण  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  ने
 ५०

 स
 यात्रियों के  जत्थे  को  लाहौर

 सन  =
 के  ऐतिहासिक शुरू द्वारों  में  भेजने  की  प्रार्थ करना  को  ठुकरा  दिया  है  शर

 यदि  तो  इस  प्रार्थना  को  स्वीकार  न  करने  के  लिये  पाकिस्तान  सरकार  ने  क्या

 कारण  बताये  ह
 ?

 पिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  और

 पाकिस्तान  सरकार से  प्रार्थना  की  गई  थी  कि  २७
 अक्तूबर  से

 २६  अक्तूबर  १९५८  तक  ५०  सिख

 यात्रियों  के  दल  को  लाहौर  के  सात  गुरुद्वारों  में  जाने  की  श्रनुर्मात  दी  जाये  पाकिस्तान  सरकर  ने

 १३  सितम्बर  284s  को  उत्तर  दिया  कि  प्रार्थना  स्वी र  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  उस  स्थान  पर

 वर्षा  तथा  तूफान  के  कारण  बाढ़  हुई  २४  अक्तूबर  ays  को  उन्होंने
 सूचित  किया  कि  दल

 चार  गुरुद्वारों को  जा  सकता  परन्तु  अनुमति  देर  से
 प्लान

 के  कारण  इस  का  कोई  मूल्य नहीं  रह

 गया  ।
 2-2

 अग्र जा
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 अमेरिका  के  साथ  वस्तु  विनियम

 राम  कृष्ण

 |  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 1१६२
 wd

 श्री  पाणिग्रहण :

 श्री  चिद्चतनाथ राय राय  :

 सरदार  इकबाल  सिंह  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १७  १९४५८ के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ५६७  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  गेहूं  के  रायात  के  बदले  अमेरिका  को  मैगनीज  वयस्क  के

 निर्यात  सम्बन्धी  प्रस्ताव  की  क्या  स्थिति  है  ?

 उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  बातचीत  को  अन्तिम  रूप  दिया

 जा  रहा है

 कानपुर में  प्रादेशिक  लघु  उद्योग  सेवा  संस्था

 1१६२६.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  ey H MATA- के

 कित  प्रश्न  संख्या  ७४०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कानपुर  में  प्रादेशिक  लघु

 उद्योग  सेवा  संस्था  को  प्रारम्भ  करने  के  प्रस्ताव  की  कया  स्थिति  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  oor Ok OO  से  एक  वृहद  लघु

 उद्योग  सेवा  संस्था  कानपुर में  प्रारम्भ  की  गई  प्रादेशिक  संस्थानों  के बजाय  श्री
 प्रत्येक  राज्य  में

 वृहद  सेवा  संस्था  बनाने
 का

 विचार  है
 ।

 औद्योगिक  बस्तियां

 1१६२७.  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  FeXs  के

 कित  प्रदान  संख्या
 ७४०

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (#)  क्या  प्रौद्योगिक  बस्तियां  प्रारम्भ  करने  का  नया  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया
 ह

 है
 ;  कौर

 यदि  तो  उस  का  क्या  ब्यौरा  है  कौर  वे  कहां-कहां  स्थापित  की  जायेंगी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  द्वितीय  योजना वधि  में

 औद्योगिक  बस्तियों  के  लिये  पूरी  क्षित  arden  न  हो  सकने  के  कारण  २२  अगस्त  eds  के  बाद

 औद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  करने  के  किसी  नये  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न
 नहीं  होता  |

 कागज़  का  उत्पादन

 1१६२८.  श्री
 राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्तमान  वर्ष  के  पूर्वाद्ध  में  कागज  के
 उत्पादन

 में  cara  प्रगति

 हुई  है  ;  atk

 यदि  तो
 किस

 सीमा  तक  ?

 +मल ५  अंग्रेजी  में



 ATA,  १६  १९४८
 fr, Tiretady  केक
 ITS  उप  RAR

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  शर  पहले वर्ष  के

 महीनों
 के

 प्रौसत  उत्पादन  से  इस  वर्ष  के  पूर्वे  द्धि  में  कागज  का  उत्पादन  १४  प्रतिश्त  अधिक  रहा

 मोटर  गाड़ो

 1१६२६.  को  रामकृष्ण  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्तमान  वर्ष  के  पूर्वाद्ध  में  मोटर  गाड़ियों  का  उत्पादन  प्र्याप्त  कम

 हो  गया है

 यदि  तो  fea  सीमा  तक  ;  ak

 इस  के  क्या  कारण  हे
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  ar  .
 चालू  वर्ष

 के  पूर्वाद्ध  में  मोटर  गाड़ियों  का  उत्पादन  2 i)  गाड़ियां  था  जबकि  १९५६  १६५७

 की  इसी  अवधि  में  मोटर  गाड़ियों  का उत्पादन  १५०३३  तथा  १६६२३

 उत्पादन
 में

 कमी  का
 पहला  कारण  विदेशी  मुद्रा

 की  कमी है  aia  RUS  से

 भग  ४
 महीनों  के  लिये  मैसर्स  प्रीमियर  भ्राटोमोबाइल्स  कारखाने  में

 हड़ताल
 के  क।रण  भी  उत्पादन

 कम  हो  गया |

 बर्मा  के  साथ  व्यापार  wiz

 श्री  राम  कृष्ण

 १६३०८
 श्री  रघुनाथ  सिह

 क्या  वाणिज्य तंथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सितम्बर  १९४५८  तक  दीनों  में  भारत  का  बर्मा  के  साथ

 व्यापार  अन्तर  प्रच्छा  नहीं  रहा  है  ;  ौर

 यदि
 तो  इसी  भ्र वधि  में  बर्मा  से  कितने  मूल्य  का  gar है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्रो  साल  बहादुर  शास्त्री )

 :

 जनवरी-सितम्बर  geus  की  अवधि  में  भारत  में  बर्मा  से  २८  ७८  करोड़

 रुपये  तथा  भारत  से  बर्मा  को  निर्यात  ४  ११  करोड़  रुपये  का

 केन्द्रीय  लोक  falter  fram  के  से  निकल  काफी  परों  के  लिए  एम्बुलेंस

 तथा  रटा  कार

 1२६३१  भो  तंगदिली  :  क्या  श्रीवास  आर  संभरण  मंत्री  बतान  की  कृपा

 करेंगे कि

 दिल्‍ली  के  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  मेडिकल  अाफिसरों  के  लिये  कितनी  स्टाफ

 कारें  तथा  एम्बुलेंस  गाड़ियां

 १९५७-५८  वर्ष  में  तथा  सितम्बर  geXs  तक  अध  में  प्रत्येक  में  कितनी

 राशि  के  पट्रोल  की  खपत  हुई  है

 मूल  रंगरेजी  में

 1Trade  Balance

 305  (A)



 २५२५८  लिखित  उत्तर  १६  १८५८

 कम-भारित  कर्मचारियों  ass  में  से  रोगियों  को  उन  के  निवास  स्थान

 पर  देखने  के  लिये  गये  मैडिकल  अ्राफ़िसरों  ने  स्टाफ  कारों  का  कितनी  बार  प्रयोग  किया  ;

 कम-भारित  कर्मचारियों  में  से  रोगियों  के  लिये  कितनी  बार
 एम्बुलेंस  गाड़ियों  का

 प्रयोग  किया  गया  ;

 ५
 क्या  स्टाफ  कारों  ate  एम्बुलेंस  गाड़ियों

 के  लिये  लोग  रखी  जाती  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हे  ?

 शौर  संभरण  मंत्री  क०  च०  :
 स्टाफ  HIT —UTH |

 चलते
 फिरते

 चिकित्सा  एकक  व  एम्बुलेंस  गाड़ी--एक  ।

 REYO—-YS  अप्रैल  १९४८  से

 सितम्बर  Rays

 ४००  गलन  १४२  गैलन

 चलते  फिरते  एकक  १४४०  गलन  RAY  गलन

 स्टाफ  कार  जनवरी  १९५८  से  0...  84s  तक  तथा  चलते  फिरते  एकक .  १९५७

 से  दिसम्बर  PX  तक  बेकार  रहे  कौर  इसलिये  इस  अवधि  में  पैट्रोल  की  खपत  में  विभिन्नता

 शौर  :

 (१)  उन  के  निवास  स्थान  पर  रोगियों  को  देखने  जाने  के  लिये--दो  बार
 ।

 (२)  रोगियों  को  अ्रस्पताल  ले  जाने  के  लिये--चार  बार  |

 केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  के  स्वास्थ्य  एकक  से  सम्बद्ध  गाड़ियां  कर्मचारियों  को  काम  के

 स्थान  पर  देखने  के  लिये  होती-हैर्था तथा  उन  को  उन  के  निवास  स्थान  पर  देखने  के  लिये  aah  परन्तु  फिर

 भी  रोगियों  को  उन  के  निवास  स्थान  पर  देखने  की  किसी  प्रार्थना  को  कभी  तक  ठुकराया  नहीं  गया

 स्टाफ  कार  तथा  एम्बुलेंस  गाड़ियों  के  लिये  लाँग  बुकਂ  रखी  जाती हूँ  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  त्रिपुरा

 ११६३२.  श्री  area  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  को  सरकार  ने  कुल  कितना  afr  धन  दिया  है
 |

 सितम्बर  १९५८  तक  बोड़  का  मासिक  व्यय  क्य  ;

 बोर्ड  के  अधीक्षण  में  चलने  वाले  चरखों  के  सूत  का  मासिक  उत्पादन  कितना है  ;  कौर

 (4)  क्या  बोर्डे  का  कोई  पुनर्गठन  किया  गया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  !.  है,६१,०००  रुपये

 ate  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सम्बद्ध  है  ।

 बिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४१]

 जी  नहीं  ।
 निधाना

 मल  अंग्रेजी  में



 १६  2EUS  उत्तर  र२९

 विदेशी  सायों  को
 रायल्टी

 1१६३३:  श्री  प्ररविस्द  घोषाल
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्यां  भारत  में  किसी  उद्योग  में  नियुक्त  विदेशी  साथ  को  कोई  रायल्टी  दी  जाती  है  ;

 यदि  तो  किस  दर  पर
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल
 बहादुर  शास्त्री )  कौर  विशिष्ट

 उद्योगों  में  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने  का  एक  तरीका  यह  है  कि  सम्बंधित  विदेशी  सार्थों

 को  रायल्टी दी  जाये  ।  परन्तु  कोई  प्रामाणिक दर  निर्मित  नहीं है  ।  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुण के

 प्राकार  पर  विचार  किया  जाता  है  तथा  प्रविधि  के  आधार  पर  दर  निश्चित  होती  है  ।

 राज्यों  को  शोबीत  सीमेंट

 १६३४
 _  श्री  दलजीत  .  सिह

 श्री  सूरज  पाण्डे

 कया
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PENS-“ET म  तक
 प्रत्येक

 राज्य को  कितने  सीमेंट  का  झ्रावंटन  किया  गया  है
 ?

 '
 ८-५९  में  प्रत्येक  राज्य को तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  शास्त्री )

 सीमेंट
 का
 आवंटन

 तथा  उसको
 भेजने  का

 विवरण  संबद्ध  है
 ।  परिशिष्ट  श्रनुंदन्ध

 सख्या  ४२]

 योजना
 grain  के  अधीर  समितियां

 1१६३४.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  योजना  मंत्री  १६५७-५८  तथा  PEYGA-NE  में  अरब  तक

 योजना  आयोग  के  UL Set it  काम  करने  वाली  समितियों  के  नाम  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 योजना  उपमंत्री  sate  नं०
 :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  ४,  waar  संख्या  ४३]

 परिया  ता  में  निवास  स्थान

 1१६३६.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  आवास  शोर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है
 कि

 चण्डीगढ़
 को  सभी

 कार्यालयों
 का

 स्थानान्तरण  करने  के

 पटियाला  के  बड़े  बड़े  मकानों  में  पर्याप्त  निवास  स्थान  उपलब्ध  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  कुछ  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  को  वहां  ले  जाने
 के  बारे

 में

 विचार  कर  रही  है  ?

 श्रीवास  कौर  समरण  मंत्री  n~ (att  Ho  च०  पजाब

 नहीं
 शौर

 सरकार न  बताया  है  कि  पटियाला  में  निवास  स्थान  उपलब्ध  4  है  क्योंकि  yaya  पप्पू  कार्यालयों

 मूल  अंग्रजी  में



 २५३०  लिखित  १६  १६४८

 के  चंडीगढ़  चले  जाने  से  रिक्त  स्थानों  कों  पंजाब  के  पुनर्गठित  राज्य  के  कार्यालयों  को  बांट  दिया  गया

 केन्द्रीय  सरकार
 के  कुछ  कार्यालयों  को  वहां  ले  जाने  के  प्रश्न  पर  तभी  विचार  होता  है  जब

 वहां  पर  उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध  हो  ।

 सरकारी  भवनों  के  ्िंरापों  को  बकाया  राशि

 जज 1१६३७.  श्री  रोट  मसुनिस्वाम  :  क्या  निर्मा
 दास  और  सम  [  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PENNS  वर्ष  में  दिल्‍ली  तथा  नई  दिल्‍ली  के  सरकारी  भवनों  में  रहने  के  कारण

 सरकारी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  निम्नलिखित  शीर्षों  के  अधीन  कितना  किराया  बाकी  है  :

 (१)  वर्ष  में  वसूल  किये  जाने  वाले  किराये  की  कुल  राशि

 (२)  वसूल  gar  किराया  ;

 (3)  ag  समाप्ति  पर  रोक

 (४)  इसको  वसूल  करने  के  लिये  की  गई  कार्यवाही  ;

 क्या  प्रति  माह  सरकारी  कम
 चा

 रियों  के  वेतन  से  किराया
 काटा  जाता  ौर

 यदि  तो  किराये  के  बकाया  रहने  के  क्या  कारण हैं  ?

 परिश्रमी  stare  शर  संकरण  कभी  (at  wo  च०  (१),  (2),  (3)

 तथा  (४).  सरकारी  कम
 चा

 किराये  देने  वाले  सरकारी  संसद्‌  सदस्यों
 तथा  द्रव्य

 संगठनों  के  द्वारा  १६५७-५८  में  सरकार
 को  देय  ११९  लाख  रुपये  के  का  कुल  निर्धारण  किया

 गया  था  ।  क्योंकि  किराये  का  fears  भवन वार  रखा  है  तथा  किरायेदार-वार

 इसलिये  सरकारी  कर्म चा  रियों  से  उगाहे  गये  किराये  के  श्रलग-अ्रलग  अंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  वर्ष  में

 लगभग  १०७  लाख  रुपये  किराये  के  रूप  में  वसूल  किये  गये  ।  लगभग  १२  लाख  रुपये  के  बकाया

 सरकारी  कम  चोरियों  द्वारा  देय  लगभग  १०  लाख  रुपये  है  जिसकी  गणना  भवनवार  दी  गई

 है  ।  इसकी  अधिकांश  धनराशि  सरकारी  कमंचारियों  से  उगाही  ली  गई  है  ate  मंत्रालयों  तथा

 दबा  धत  विभागों  से  सूचना  प्राप्त  न  होने  के  कारण  एस्टेट  प्राचीन  की  पुस्तकों  में  उसका  समायोजन

 नहीं  gat  है  ।  के  सांख्यकि  विभाग  की  सहायता  से  बकाया  मंत्रालयवार  तथा  विभागवार

 बांट  दिये
 गय  हैं  तथा  विशेष  काय  के  लिये  एक  पदाधिकारी  नियुक्त  किया  गया  है  जो  मंत्रालयों  तथा

 विभागों  से  बकाया  उगाहने  के  लिये  acca  स्थापित  करेगा  ।

 जी  a

 (१)  जेसा  fir  में  बताया  गया  बकाया  का  अधिकांश  sar  मंत्रालयों  तथा

 विभागों  द्वारा  एस्टेट  नाकिस  को  सुचना  न
 देने  के  कारण  है  तर  इसीलिये  वसूली  होने  पर  भी

 पुस्तकों  में  एस्टेट  झाफिस  बकाया  को  दिखा  रहा  है  ।  भविष्य  में  कागज़ों  में  बकाया  न  रहने  के
 लिये

 सभी  मंत्रालयों  तथा  विभागों  को  लिखा  गया  है  कि  जिस  महीने  में  उगाही  की  गई  हो  उस  महीने  की

 भ्वीं  तारीख तक  वसूली  की  सुचना  एस्टेट  भ्रान्ति  में  भेज  देनी  चाहिये  |

 (२)  कुछ  मामलों में  बकाया  इसलिये  रह  जाता है  क्योंकि  मंत्रालयों तथा  विभागों  को  एस्टेट

 aha
 से  किराये  की

 सूचना  देर  से  मिलती  है  ।
 इसके

 लिये  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  किराये
 —_—-—  a

 मूल  ह ग्रंग्रेजी  में
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 के  बिल  जिस  महीने  से  सम्बधित  हों  उस  महीने  की  १०  तारीख  तक  मंत्रालयों  तथा  विभागों  को  भज

 दिये  जाने  चाहियें

 (३)  कुछ  मामलों  में  बकाया  इसलिये  रह  जाता  है  क्योंकि  सेवा

 स्थानांतरण  शादी  के  कारण  वेतन  से  किराये  की  वसूली  संभव  नहीं  होती  है  ।  ऐसे  मामलों  में में  सरकार

 को  देय  ay  राशियों  से  समायोजन  करना  होता  है  ।  जहाँ  यह  संभव  नहीं  होंती  वहां  सरकारी

 भुगताती  कब्जाधारियों  का  निष्कासन )  १९४५८  के  उपबन्धों  को  लागू  किया

 जाता  है  जो  किराया भू-राजस्व  की  बकाया  की  तरह  वसूल  किये  जाने  के  सम्बध में  है  ।

 गांधी  त्रिपुरा  में  विस्थापित  ental  का
 पुनर्वास

 1१६३८.  श्रीमती  रेणू  चक्रों
 :

 क्या  पुनर्वास  तवा  ग्रल्पतत  रिक-कार्य  मंत्री
 यह

 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  त्रिपुरा  के  गांधी  ग्राम  के  निवासियों  से  उस  बस्ती  में  का  बोलबाला  होने

 के  सम्बन्ध में  कोई  श्रम्यावेदन  मिला  है

 क्या  प्रशिक्षण-व-उत्पादन  संतोषप्रद  रूप  से  चल  रहा  है

 घान  की  भूसी  प्लग  करने  घानी  सम्बन्धी  योजनायें  में  कितने  व्यक्ति  लगे  और

 क्या  इस  बस्ती  के  काय  के  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गयी  है
 ?

 पूर्वी  तथा  MELA CYR-ATa  मंत्री  (att  मेहर स मन्द  :  जी  नहीं  ।

 यह  १२  १९५८  कोही  आरम्भ  शुभ्रा  था  कौर  mut  से  सम्बन्ध  में  कुछ

 नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 (1)  धान  की  भूसी  प्लग  करने  की  योजना  में  ३६  व्यक्ति  काय  कर  रहे  हैं  ।  धानी  योजना

 प्रभी  आरम्भ नहीं  हुई  है  ।

 कोई  विशेष  जांच  नहीं  हुई  है  लेकिन  पुनर्वास  विभाग  के  झ्ंघिकारीगण  aaa  कुछ-कुछ

 sata  बाद  सभी  बस्तियों  का  निरीक्षण  करते  रहते  हैं  ।

 कच्चा  फिल्मों  पर  श्रायात-प्रलियन्ध

 श्री  उंगार्माः  : 1१६  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  बताने
 की

 कृपा  करेंग  कि
 :

 क्या  १९४८  में  समाप्त  होने
 वाली  छमाही में  कच्ची  फिल्मों  के  अ्रायात पर लगे पर  लगे

 प्रतिबन्ध  कुछ  ढीले
 किये  गये

 (a)  यदि  तो  किस  प्रकार  की  रियायत
 की

 गयी  sik

 १९४५८  को  समाप्त  होने  वाली  छमाही में  कुल  कितने  मूल्य  की
 ही  कनी

 fact

 का  आयात किया  गया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  जी  नहीं  ।

 प्रदान  उपन्न  नहीं  होता
 |

 (7)  WE
 पार

 रुपये  की  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राष्ट्रीय  लघ  उद्योग  fray  लिमिटेड

 1१६४०.  श्री  हरविन्द  घोषाल
 :

 क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंग

 कि  PEYG-NE  में  अब  तक  केद्रीय  तथा  राज्य  सरकारों ने  राष्ट्रीय  लघु
 उद्योग

 निगम  )

 लिमिटेड
 से  कुल  कितने  मूल्य  की  वस्तुयें  खरीदी  हैं

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (aft  लाल  बहादूर  शास्त्री )  राष्ट्रीय लघु  उद्योग  निगम  केवल

 छोट  माने  के  कारखानों  की  सरकारी  ठे  के  प्राप्त  करने  में  मदद  करता  है  प्रौढ़  वह  भी  केवल  उन

 वस्तुभ्नों  के  बारे  में  जिनकी  केद्रीय  सरकार  के  विभागों  को  आवश्यकता  होती  है  कौर  जिसके  लिये

 संभरण  तथा  निबटान  महानिदेशालय  को  इंडेंट  दिये  जाते  हैं  ।  १९५८  की  अ्रवधि

 म॑  छोट  समान  वाले  कारखाने  निगम  की  सहायता  से  ,X€,9 8, 8X  रुपये  के  ठेके  प्राप्त  करने  में

 सफल हो  गय  थे  ।

 कार  अर  साइकिलें

 la

 ह
 श्री  झल

 1१६४१.  थ्री  दी  ०  चे

 श्री  ल े५  mat

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  sot  करेंगे  कि

 पिछले  ज  के
 दौ

 रान  में  देश  में  कु  ल  कितनी  (१  )  मोटर  कारें  कौर  (2)  साइकिलें  जोड़ी

 भ्र  निर्मित  की  गयीं

 )  इसी
 अ्रवधि

 में  कूल  कितनी  कारों  और  साइकिलों  का  आयात  किया  रोक

 उपयुक्त
 mater  में

 इन
 में  से  कितनी  देश

 के

 भीतर
 ी  बेच  दी  गयीं  ate  कितनी-कितनी

 का  किन-किन  देशों  को  निर्यात  किया  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (str  लाल  बहादुर  शास्त्री  TT  १९५७  के  आ्रांकड़े  इस  प्रकार

 0:  ह ठ  नन

 मोटर  ११,६०१

 साइ  8&8,  ४०

 मोटर  कारों  के  पथक  gies  तो  उपलब्ध  नही ंहे  लेकिन  ज़िलों  कौर  लैण्डरोवरों  को

 छोड़  कर  २४७  मोटर  गाड़ियों  का  rata  किया  गया  था  ।

 ९०,१८०

 बिक्री

 मोटर  कारें--  १,६४३

 साइकिलें  ) om iy  eay
 ह  cn re

 पटेल  अंग्रेजी  में

 Assembled
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 निर्यात

 मोटर  कारें  साइकिलें

 अफगानिस्तान

 सऊदी  १२

 नरपाल

 पाकिस्तान  पूर्व

 बर्मा

 संगीत  राष्ट  संघ  की  समितियां

 1१६४२.  श्री  कोरटकर  पा  प्रधान  मंत्री
 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 १९५७ में  शौर  १९५८  में  परब  तक  संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 रक गे  कुल  कितनी  समितियों में  भा  रत

 ने  भाग  लिया  है  ;  श्र

 इन  में  किन  मुख्य  विषयों  पर  चर्चा  की  गयी  ?

 मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :
 शर

 .  १९५७

 शर  eas  में  संघ  क्त  राष्ट  संघ  की  जिन  समितियों  में  भारत  ने  भाग  लिया  उन  के  नामों  का  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४४]  ।  इन  निकायों में

 जिन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  उन  का  सामान्य  स्वरूप  उन  के  नाम  से  ही  स्पष्ट  हो  जायेगा |

 ध्राकादावाणी  का  दिल्ली  ara

 reg
 १६४३.  श्री  भक्त  ददन  a  कि  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  न्  करेंगे

 कि

 वर्ष  १९५७-५८  में  प्रा काश वाणी  के
 दिल्ली  केन्द्र

 से
 गढ़वाली

 के  कितने  लोकगीत  कौर

 भ्रमण  कार्यक्रम  प्रसारित  किय  और

 इन  कार्यक्रमों  के  स्तर  को  ऊंचा  करने  और  अधिक  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  विशेष

 कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  weet  RRo  |

 इस  सम्बन्ध  में  में  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  उन  के  १९  Rey Hi fH को  गये

 रेन  संख्या  ३७७४५  के  उत्त
 र  की

 प्रो  दिलाना  चाहता  अ्राकाशवाणी के  कार्यक्रम के  रतर  को  ऊंचा  करने

 का
 काम

 बराबर  जारी  रहता  है  ।  इस
 सम्बन्ध  में  सब  प्रावश्यक  कदम

 उठ  ये  जा  उन  में  एक  खास

 डिंग  दल  का  गढ़वाल  भेजना  भी  है  ।

 —

 मूल  अग्रजा  में
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 विस्थापित  व्यक्तियों  को  निर्धारित  सीसा  से  अधिक  आवंटन

 1१६४४  श्री  भजन  सिह  भदौरिया  कया  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री  २  मई

 १९४५८  के  रता रा/कत  प्रश्न  संख्या  ३१७६  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कई  मामलों  में  किये  गये  निर्धारित  सीमा  से  भ्रमित  आवंटन  को

 अभी  तक  रह  नहीं  किया  गया  अ्रौर

 क्या  यह  पावं टन  ऐसे  गेर-विस्थापित  व्यवितयों  को  भी  कर  दिय  गये  थे  जो  इस  के  लिये

 पात्र  नहीं थे  ?

 पुनर्वास  तथा  अर्य  संख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  :  जहां एक
 से  अधिक

 ग्रांट  ध्यान  में  ore  कौर  सिद्ध  हो  गये  उन  मामलों  में  किये  गये  निर्धारित  सीमा  से  अ्रघधिक  वाले

 अ्रावंटन  रह  कर  दिय  गय  थे  |

 )
 जी

 किराये  के  आधार  पर
 ।

 जहां
 भी

 कठिनाई  को  दूर  करने  के
 लिये  आवश्यकता

 हुई  यह  आवंटन टन  किये  गये थे  अ्रावंटन  संस्थानों को  भी  किये  गये  थे  |

 बे काल् पिक  स्थान

 1१६४५.  श्री  asta
 fag  भदौरिया

 :  बया  ores  कौर  संभरण  मंत्री ४  सितम्बर

 PEG  के  ग्र तारांकित प्रदान  संख्या  wvei  के  उत्तर  के  संबंध  में  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 FAT
 सरकारी  क्वार्टरों

 में  ्रनघिकृत रूप
 से

 रहने  वाले  सभी  व्यक्तियों के  लिये  बदले में  दूसरे  स्थान  का
 Marq

 करें  दिया  गया  है
 ?

 mata  कौर  संभरण  मंत्री  क०  चल
 नई  दिल्‍ली  के  एस्टेट  अाफिस

 धीन  सरकारी  क्वार्टरों  में  रहने  सभी  विस्थापित  व्यि
 पगे

 a4]  पी  पात्रता  के  अधीन  रहते

 बदले
 में  दस रा

 स्थान  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  |

 पात्रता  के  लिये  निश्चित  किया  गया  मानदण्ड  इस  प्रकार  है

 किये  व्यक्ति  88-2 R-2e Wo AT Vas या  उससे  भीं  पहले  से  सरकारी  श्रावंटियों के  मकानों  में

 अनधिकृत  रूप  से  रह  रहे  हैं  या  उनके  थो  डे  हिस्से में  रहते  हैं  ।

 कि  संबंधित  व्यक्ति  विस्थापित  वास्तव  में  विस्थापित  व्यक्ति  हों  ।

 कि  संबंघित  व्यक्तियों  ने  कभी  पत्ती  का  भुगतान  करने  में  चूक
 न  की  हो

 ZR-L  Reve
 से  अब  तक

 की
 उन

 की
 लगातार  रिहायश  होनी  चाहियें  कौर  यदि  आवंटी

 केम कान बदल  लेने  के  कारण  उनका  भी  वहां  से  हटना  श्रावक  हो  गया  हो  तब  भी

 ome  वही
 पहले  वाला  ही

 होना
 चाहिये  ।

 मूल
 अंग्रेजी

 में
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 आयात  के
 लाइसेंस

 1१६४६.  श्री
 न०

 रा०  मसुनिस्वामी
 :  क्या  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 प्पा  करेंगे

 कि

 राज्य  व्यापार  निगम  को  किन-किन  वस्तुझ्नों  के  आयात  लाइसेंस  दिये
 जाते  हैं  ;

 z
 क्या  इन्हीं  वस्तुओं के

 लिये  आयात  लाइसेंस
 अन्य

 गैर-सरकारी
 व्यवितयों को  भी  दिये

 जाते  प्त  ग्रोवर

 यदि  तो  किस  भ्राता  पर  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 वस्तु झ्र ों के  grata

 लाइसेंस  राज्य  व्यापार  निगम  को  दिये  जाते  हैं  उन  के  नामों का  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 है  |  यरिदिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४४५]

 जी  केवल  निम्नलिखित  वस् तुझ ों  को  छोड़  कर  जिनके  grate  लाइसेंस  केवल  राज्य

 व्यापार  निगम  को  दिये  जाते  हैं

 Teas  सीमेंट

 कच्चा  रेशम

 कास्टिक  सोडा  ग्रेड  के  सोडा  के

 सोडा  ta

 सोडियम  नाइट्रेट

 भ्र मोनि यम  सल्फेट  ,  खनिज  फास्फेट्स

 म्यूरियल  श्राफ  पोटाश

 समय-समय  पर  भिन्न-भिन्न  वस् तुझ ों  के  सम्बन्ध
 में  प्रचलित  नीति  के  गांधार

 पर  |

 लाइसेंसों  का  दिया  जाना

 TVRVY.  श्री  ले०  बचो  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  झ्रावेदन  हतों  द्वारा  पूरी  भ्रपेक्षित  जानकारी  न  दी  जाने  के  कारण

 लाइसेंस  देने  वाले  पदाधिकारी  द्वारा  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  के  आवेदन  पत्रों  के  निबटारे  में  विलम्ब  हो

 जाता  कौर

 यदि
 तो

 क्या  इन  का  शीघ्र  निबटारा  कराने  के
 संबंध

 में  कुछ  औपचारिक

 वाही की  गयी  भ्र ौर  यदि  तो  क्या
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  जी  कुछ  i  में

 ऐसा  होता  है  ।

 इस  का
 इलाज

 order  कर्ता

 के
 हाथ  में  ही

 मूल  कच् अंग्रेजी में में
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 राष्टीय  aq  उद्योग  निगमਂ

 1१६४८.  श्री  ले०  wat  सिह  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  के  कलकत्ता  स्थित
 क्षेत्रीय  कार्यालय

 ने
 कभी  मणिपुर  के

 छोटे  उद्योगों  को  बिक्री  के  संबंध  में  कोई  सहायता  पहुंचाई  ग्रोवर

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  गयी  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  हालांकि  wa  तक  बिक्री

 के
 सं

 में
 विशेष

 रूप  से
 तो  कोई  सहायता  नहीं  गई  परन्तु

 संबंघित
 क्षेत्र  में  निगम  द्वारा  चलायी

 जाने  वाली  किराया-खरीद  योजना  का  काफी  प्रचार  किया  गया  लेकिन  इस  सुविधा  से  लाभ  उठाने

 के  लिये  बहुत  थोड़े  लोग  सामने  अय  ।

 मनीपुर  राज्य  से  पाते  की  मशीन  शर  डीजल  भजन  के  संभरण  के  लिये  केव
 न

 एक  ही  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त  ु  था  ।  यह  आवेदन  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  शौर
 वे

 मशीनें  दी  जा  रही  थों  फिर

 ~~

 भी  आवेदन  कर्ता  ने  बाद  में  अपनी  oat  वापस  ले  ली
 ।

 इम्फाल  का  काम  दिलाई  दफ्तर

 क्य  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि
 1९६४९  श्री  ले०  wat  सिह

 १९५७  कौर  १९५८ में  अरब  तक  इम्फाल के  क/म  दिलाऊ  दफ्तर  में  अ्रतसूचित  ख़ादिम

 जातियों  के  कुल  कितने  अभ्यर्थियों  ने  अपने  नाम  लिखाये  हैं  ;  कौर

 इनमे  से  कितनों  के  लिये  रोजगार  का  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है
 ?

 faa  उपमंत्री  आबिद  )  ate  यह  जानकारी नीचे  दी  जाती
 —  von

 oe

 वर्ष/प्रवधि  नाम  लिखाने  वालों  रोज  गार

 की  साया  वालों  की

 सख्या

 = १९५७  रश

 १९५८
 )  R198  १३३

 भारत  समाचार

 1१६४०  को  श्रीनारायण  क्या  प्रवान  मंत्री
 mg

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या क्या यह  सव  है  कि  नेपाल  में
 वितरण

 के  लिये  हिन्दी  शरीर  नेपाली  दोनों  भाषा ग्र ों में

 प्रकाशित  होने  वाली  पत्रिका  समाचार  केवल
 नेपाली

 भाषा  में  प्रकाशित  होती  है

 मिल  अग्रेज़ी  में
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 स  पत्रिका  की  कुल  कितनी  प्रतियां  छपती  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  (at  जवाहरलाल  :  ्
 \

 EUS  तक  केवल  हिन्  में  प्रकाशित  होती  थी  कौर  तब  से  वह  केवल  नेपाली  में  प्रकाशित

 है  ।

 स्थानीय  लोगों  द्वारा  समाचार  के  fee  संस्करण  के  प्रति  विशेष  उत्साह

 न  दिखाये  जाने  के  कारण  काठमांडू  स्थित  हमारे  दूतावास  ने  से  नेपाली  जो  उस  क्षेत्र  की
 a

 भाषा  प्रकाशित  करने  का  निश्चय  किया  ।  इस  परिवर्तन  का
 श्रन्छा

 फल
 निकला  है  कौर  इसकी

 की  मांग  बढ़  गयी  है  ।

 प्रत्येक  फर्क  की  दो  हजार  प्रतियां  ।

 घड़ियों  arta

 1१६५१.  थ्री  दलजीत  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 geuc—y  eq  परब  तक  प्रत्येक  देश  से  कु  ल  कितने-कितने  मूल्य  की  घड़ियों  का  ग्रा यात  किया  गया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री ):  PEYG—YVE

 ¢& 4s )  में  भारत  में  प्रत्येक  देश  से  mara  की  गयी  घड़ियों  की  कुल  कीमत  स  प्रकार  है  ;

 कीमत  ‘ooo’ रुपयों  में

 स्टाप  वंचित

 freq

 स्विट्जरलैण्ड

 nd

 wars  घड़ियां

 ब्रिटेन  २३

 जयंती  पश्चिम

 Yio

 स्वीडन
 ११

 द  द  दाया  दिदा  RS

 जोड़  GRR

 et  ot दीवार  घड़ियां  व  sea  घड़ियां

 ब्रिटेन

 जमाने  पश्चिम

 स्विटजरलैंड

 ee

 जोड़

 a  ete  eel

 geus  के  बाद  के  भ्रांकड़े  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 २५३८  lated  उत्तर  १६  १६५८

 विकास  निर्माण  कार्य  करम

 1१६५२.  श्री  रामी  रेड्डी  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चाल  वित्तीय  वर्ष के  बाद  स्थानीय  विकी  त  Id4
 +r

 कार्यक्रम  को

 कर  देनें  का  निश्चय  किया  गया  है

 यदि  ह  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 योजना  उपयंत्री  kato  नं०  at  हिताय  योजना

 में  स्थानीय  विकास  निर्माण  कार्यक्रम  के  लिये  १  ४५  करोड़  श्यो  ar  को  परा  Te तक  aN  S44  किया  गया  उसकी

 पुरी  राशि  राज्यों  को  योजना के  प्रथम  तीन  वर्षों में  ही  बांट दी  गयी  है  प्रौढ़  RXE—FoO  में  दी  जाने

 के  लिये  अब  कुछ  भी  राशि  नहीं  बची  है  ।

 कई  राज्यों  ने  इस  कार्यक्रम  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  बाद  भी  जारी  रखने  का  अनुरोध

 किया  |  यह  बात  कभी  विचाराधीन  है  |

 पंडारा  रोड  वाले  प्लेट

 श्री  सुगन्धि

 ्र  श्री  उ०  स०  पटनायक

 क्या  arate  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बतान ेक की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  पंडारा रोड  के  टाइप के  फ्लैटों  में  एप्रोच

 ब्लाक  में  दी  गयी  सुविधाघरों  म  कुड  विषमता  पाई  जाती  है

 यदि  तो  यह  विषमता  किस  प्रकार  की  कौर

 इस  विषमता  को  दूर  करने  के  क्या  काय  वाही  की

 ि श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  Ao
 जी  at  I

 बी  ब्लाक  के  नीचे
 वालें

 प्रत्येक  फ्लैट  में  पिछवाड़े  वाले  बरामदे  के  बाहर  सीमेंट  का  एक

 चबूतरा  बनाया  गया  है  जब  कि
 '

 ब्लाक  में  यह  बात  नहीं है  ।  तीन  wea  छोटे-छोटे  अन्तर  कौर

 हू--अर्थात  ब्लाक  में  वाश बेसिन  पिछवाड़े  वाले  बरामद  में  लगायें  गये  भंडार  घर  के  दरवाजे

 की  किवाड़  बाहर  की  ग्रोवर  बरामदे में  खुलती हैं  गरीर  खिड़कियों  पर  हरी  रोग़न  की  गयी  है  जब  वि

 ब्लाक  में  वाश बेसिन  गप्लखानें  में  लगाये  ग॒  भंडार-घर  के  दरवाजे  की  किवाड़ों  भंडार  के  भीतर

 की  a  खुलती  हैं  ate  खिड़कियों  पर  गाढ़ा  बादामी  रोगन  किया  गया  है  ।

 दोनों  ब्लाकों में  भीड़
 तकियों

 के
 रंगों  के  ग्र लावा  प्रौर  जो  अन्तर  हैं  उन्हें  दूर

 करने  के  लि

 झ्रावश्यक  हिदायतें दे  दो  गयी

 सरकारी  पदाधिकारियों  को  रेफ्रिजरेटर  देना

 १६४५४.  थी  बाल्मीकी  क्या  श्रीवास  wie  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 ad  १९४५८  की  ग्रीष्म  ऋतु  में  कितने  सरकारी  पदाधिकारियों  ने  एस्टेट  पदाधिकारी

 नई  दिल्‍ली  से
 ग्र स्थायी

 तौर  पर  रेफ्रिजरेटर  देने  के  लिये  grata  की
 थीं ee

 मूल  Wagy  में
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 स्टेट  पदाधिकारी  ने  कितने  सरकारी  पदाधिकारियों उन  प्राय ना पत्रों  के  फलस्वरूप

 को  रेफ़्रिजरेटर  दिये

 क्या  दिये  गये  रेफ़्रिजरेटर  पुराने  थे  अथवा

 कितनी
 बार  ये

 रेफ़्रिजरेटर  खराब  हो  गये
 प्रौढ़

 उनकी  मरम्मत  करनी  पड़ी  कौर  कितने
 रेफ़िजरेटरों  की  अधिक  मरम्मत  करनी  पड़ी

 क्या  दिये  गये  रेफ़िजरेटरों  पर  उनके  नियत  किराये  के  अतिरिक्त  पच्चीस  ताकत

 ates  किराया  लिया  गया  था  शरर

 यदि  अधिक  किराया  कयों  लिया  गया  था  ?

 आवास  श्र  संभरण  wo
 २०  |

 १४  |

 पुराने
 |
 ||

 स्‍
 oo  क्लेयर २७  बार  खराबी  हु  ई  प  नान  एक  बार  प्रतीक  मरम्मत  कराने  की..प्रावश्यकता

 पड़ी ।

 a

 किराया  १२  महीने  प्रयोग  करने  पर  आधारित है  ।  अस्थायी  रेजिमेंटों
 ~

 की  बीच  की  निरंतर  ग्रन्थि  के  कारण  अस्थायी  पर  RX  प्रतिशत  अधिक  किराया  लगाया

 जाता है  ।

 इन्डामेर  कम्पनी

 _  श्रीमती  चक्रवर्ती :
 1२६५५.

 ait  सम्मान  इलियास :

 कया  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वोत्तर  सीमा  समीकरण  में  विमान से से  माल  गिराने  के  लिये  इन्डामेर  कम्पनी

 को  भुगतान  उड़ान  के  घंटों  के  आधार  जिसमें  विमान  में
 नीचे

 माल
 लादने  का  समय  भी

 शामिल
 कर  लिया  जाता  किया  जाता

 है
 ;

 इन् डा मेर  उड़ान  के  घंटों  की  जांच  के  लिये  किन  रेकॉर्डों  की  जांच की  जातों

 है  प्रा

 क्या  कन्ट्रोल टावर  द्वारा  उड़ान  के  घंटों  के  संबंध  में
 रखे  गये

 रेकार्ड  इन्डामेर  के  रेकार्ड

 से  मिलते

 purer  मंत्री  तथा  वे
 दैनिक-फार्म  मंत्री  जवाहरलाल  नहीं  ।

 र  कम्पनी  के  साथर  हुए  ठेके  की  चाहतों  के  अ्रनुसार  उड़ान  के  समय  का

 1  हिसाव
 विमान  के  जमीन

 गढ़ने  और  धरती  पर  स्नान  के  समय  तक  के  आघार  पर  रखा  जाता SSE  है  श्र  उसमें
 में  विमान  पर

 माल
 लाइने  प्रौढ़  उतारने  का  समय  नहीं  जोड़ा  जाता  |

 ह

 तूल  saat  में

 1  Indamer  Company



 VU¥o  लिखित  उत्तर  १६  ५८

 उड़ान  के  घंटों  की  जांच  के  लिये  रोड़ी  |  आनर  Tisaarey Tate  ets  के  कन्ट्रोल  टावरों  के  LaiSt

 की  जांच  की  जाती  है  ।

 प्राम तौर पर  मिलते  जिस  मामले में  दोनों  में  wat  पाया  जाता  है  में

 भुगतान  कन्ट्रोल  टावर  या  इन् डा मेर  के  रेकॉर्डों  के  अनुसार  जिसका  कम  होता  उसी  के  अधार  पर

 कियां  जाता  है  ।

 फरीदाबाद  की  बाटा  कम्पनी  के  अमित

 1१६५६.  wt  तंगानणि :  कया  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फरीदाबाद  की  बाटा  शू  कम्पनी  के  श्रमिकों  के
 प्रतिनिधियों

 ने  २२

 १९५८  को  प्रधान  मंत्री  से  भेंट  की  थी  ;

 (a)  क्या  उन  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  दिया  गया  था  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 ram  उप मंत्रो  आबिद
 :

 जो  al  | XN

 जो  हां  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  है  वह वह  मामले  पर  विचार  कर

 रही

 पं  जाब  में  गन्दी  बस्तियों  को  सफाई

 1१६५७.  को  दलजीत  fag:  कया  श्वास  wie  संभरण  मंत्री  २२

 gays  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  २४६६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बतलाने  का  कु  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  पंजाब  राज्य  में  गन्दी  बस्तियों की  सफाई  की

 कोई  योजना  तब  से  स्वीकृत  हुई  है  ;  झ्र ौर

 यदि  तो  उसमें  अरब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 ara  शरीर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु  ०
 :  श्र  (@)  गन्दी

 बस्तियों  की  सफाई  सम्बन्धी  कोई  परियोजना  पंजाब  सरकार  से  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई

 रित  पुनरीक्षित  प्रक्रिया  के  अनुसार  अरब  स्वयं  राज्य  सरकार  इस  प्रकार  की  परियोजना  की  स्वीकृति

 दे  सकती  शत  केवल  इतनी  है
 कि

 वह  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  सम्बन्धी  योजना
 के

 उपबन्धों  के

 अनुरूप हो  ।

 उड़ीसा  की  औद्योगिक  बस्तियां

 1१६४८.  श्री  वें०  च०  मलिक  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  यह  बतलाने  की  करेंगे

 कि

 उड़ोसा  के  कटक  जिले  में  केन्द्रपाड़ा  के  स्थान
 पर  औद्योगिक बस्ती  स्थापित  करने

 के  कार्य  में  अब  तक  क्या  प्रगति हुई  है

 इस  aay  की  स्थापना  में  कितना  समय  ;  कौर

 मूल
 अची

 में
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 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  तरन्त  से  पव  उड़ोसा  में  शर  भो  औद्योगिक  बस्तियों

 का  निर्माण  किया  जायेगा  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर
 :  (®)  केन्द्रपाड़ा  प्रौद्योगिक  बस्ती

 के  लिये  भूमि  भजन  को  जो  बातचीत  चल  रही  थी  उसे  भ्रान्ति  रूप  दे  दिया  गया  है  कौर  aria  ही  भूमि

 का  ले  लिया  राज्य  सरकार  का  विचार  केन्द्रपाड़ा  में  इस  चालू  वित्तीय  वर्ष  में

 खंडों  का  निर्माण  करने  का  है  |

 यह  बताना  सम्भव  नहीं  कि  इसका  आरम्भ  कब  तक  हो  सकेगा  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  काल  के  दौरान  में  राज्य  सरकार  का  विचार

 बरहामपुर  कौर  रूरकेला में  एक-एक  बस्ती  ौर  स्थापित  करने  का  इन  पांचों  योजनाओं  को  भारत

 सरकार  को  स्वीकृति  प्राप्त  हो  चुकी  है  ।

 पंजाब  में  हस्तशिल्प

 1१६५६.  श्री  दलजीत  सिह  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ३  2eyus  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  १४५१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बतलाने
 कपा

 करेंगे  कि  द्वितीय
 योजना

 के  बाकी  काल  में  पंजाब  में  हस्तशिल्पों  के  विकास  के  लिये  कितनी  राशि  के  दिये  जाने  की  व्यवस्था

 को  जा  रही  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  :  वित्तीय  स्थिति  के  ware  प्रत्येक

 ay  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  विकसित  किये  जा  रहे  हस्तशिल्पों  के  लिये  धन  रानियां

 निर्धारित
 की  जाती  इस  के  लिये  यह  भी  देखा  जाता  है  कि  राज्य

 ने
 किस  प्रकार  की

 योजनायें  बनाई  हें  अरर  उसकी  प्रगति  कया  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  बाकी  समय  में

 राज्य  को  हस्तशिल्प  के  विकास  के  लिये  निर्धारित  की  जाने  वाली  राशि  का  wears  इस

 भ्र वस् था में  नहीं  लगाया  जा  सकता  |  इसका  निर्णय  यथा  समय  कर  लिया -  जायेगा  |

 पंजाब  को  औद्योगिक  बस्तियां

 कि
 1१६६०.

 श्री  दलजीत  सतह  :  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 wa  तक  पंजाब  में  स्थापित  प्रौद्योगिक  बस्तियों  की  संख्या  कया  है  |

 इन  में  किस  प्रकार  के  कारखानों  का  निर्माण  gare  ;  घौर

 इस  प्रकार  को  बस्तियों  पर  अब  तक  कितना  धन  व्यय  किया  गया  ्

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  पंजाब  में  प्रभी  तक
 कोई

 प्रौद्योगिक  बस्ती
 नहीं  खुली  है  |

 केवल  लुधियाना  की  प्रस्तावित  बस्ती  में  कारखानों  के  निर्माण  का  कार्य  किया  जा

 रहा  वहां  तीन  प्रकार  के  कारखाने  बनायें  जा  रहे  हैं  अर्थात्‌: --

 फ  श्रेणी  co’ X

 वी
 ख  श्रेणी

 ४०  >(  ५०  )  निएएल्‍ल्‍एल्‍एल्‍एएएस शए ee  शए  आ

 मूल  अंग्रेजो  में
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 ग  By’  xo")

 कोई  भी  कारखाना  चालू  नहीं  gar  है  ।

 284s  तक  लुधियाना  की  प्रस्तावित  ब
 शु

 QTE ray  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  द्ਂ  ६२

 लाख  रुपये  व्यय  किये  जा  चुके  हैं
 ।

 अखिल  भारतोय  पेट्रोलियम  कर्मचारी  संघ

 1१६६१.  श्री  पु०  रह  पटेल  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अखिल  भारतीय  पेट्रोलियम  erat  संघ  से  सम्बन्धित  संघों  तथा  कर्मचारियों

 की  संख्या  कया है है  ;

 तेल  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या  कया  है  ?

 parr  उपमंत्री  (att  arise  :  श्रंखला  भारतीय  पैट्रोलियम  कर्मचारी  संघ  को

 सदस्यता  सम्बन्धी  आंकड़ें  उपलब्ध  नहीं हू  ।

 तेल.वितरण  समवायों  से
 जो  कुछ  जानकारी  उपलब्ध  है  उसके  इस  उद्योग में

 २०,५००  कर्मचारी  काम  कर  रहे  हें  |

 श्रगरताला
 स्थित

 फलों  को  डिब्बों  में  बन्द  aw  का  केन्द्र

 1१६६२.
 श्री  दशरथ  देव

 :
 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसं  स्नक-कार्य

 मंत्री  यह  बताने
 का  कृपा

 करेंगे
 :

 त्रिपुरा  प्रशासन  द्वारा  झगर ताला  में  फलों  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  के  केन्द्र  को  स्थापित

 करने  अ्रौर  चालू  करने  में  कुल  क्रि तनी  धन  राशि  खर्च  की  गई  है  ;

 कुल  कितने  डिब्बों  का  इस  केन्द्र  में  aT

 इन  डिब्बों  को  बिक्री  से  कुल  कितनी  are  हुई  ;

 क्या  यह
 भी  पच  है

 कि
 कुछ  डिब्बों

 का
 स्टाक  श्रनबिका  भी  पड़ा  है  ;  सनौर

 (z=
 \  ~)  )  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  ह  ?

 पुनर्वास  तथा  झलंसंश्यक-कार्य-मंत्री  मेहर  चन्द  :  से  जानकारी

 एकत्रित
 की

 जा  रही  है  he  यथा
 समय  लोक  सभा  पटल  रख

 दी
 जायेगी

 |

 कारों  को  fart

 FRESE.  श्री  से
 ०  मेहदी :  क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 विदेशी  कूटनीतिज्ञों वारा  भारत  में  मोटरकारों  के  बेचने  से  सम्बन्धित  नियम  बया  हैं

 व्या  सरकार  ने  भारतीय  कूटनीतिज्ञों  द्वारा  विदेशों  में  मोटरकारों  की
 बिक्री

 के
 लिये

 भी

 ना

 भ्रंग्रेज़ी  में
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 पुराना  मंत्रो  तपा  वेदेदिक-फार्ष  मंत्री  जवाहरलाल  नूर  विदेशी  कूटनीतिज्ञों

 द्वारा  भारत  में  मोटरकारों की  बिक्री  १६४५७  के  विदेशी  विशेषाधिकार प्राप्त  व्रती  कुल

 विशेषाधिकार  नियमों  के  श्रन्तगंत होती  है  ।  उसकी  एक  प्रतिलिपि  सभा  पटल  पर  रख  दी

 गयी  @  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४६]

 सरकार  ने  भारतीय  कूटनीतिज्ञों  वारा  विदेशों  में  बेचे  जाने  वाली  मोटरकारों  सम्बन्धी

 कोई  नियम  तो  नहीं  बनाये  परन्तु  व्यापक  प्रशासनिक  आदेश  जारी  किये  गये  हैं  जिसका  उद्देश्य

 यह  है  कि  लाभ  कमाने  के  विचार  से  कारों  की  बिक्री  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।

 रामपुर  जिले  में  बसे  विस्थापित

 1२६६७.  को
 स०  हू *  मेहदी  :  क्या  पूरबी  झल्पसंख्यक-कार्ये  मंत्री यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सत्य  है  कि  गत  १०  वर्षों  से  रामपुर  जिले  की  तहसील  बिलासपुर  स्वाहा

 में  बसें  काफी  संख्या  में  विस्थापितों  को  wat  घरों  शौर  खेतों  को  छोड़  कर  wer  जिलों  में  जाने  के

 लिए  कहा  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  कारण  व्या  कौर

 इन  लोगों  की  संख्या  नया  है  ate  यह  कितने  क्षेत्र  में  सिचाई  करते  हैं
 ?

 जिवा तथा अल्प प सय-कार्य तथा  अल्प  पेय-कार्यो  मंत्रों  (tt  मेहर सन्त  :  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  की  रिपोर्टे  के  अनुसार  कुछ  राय  सिखों  जो
 कि  गर

 विस्थापित  कहे  जाने  रामपुर  जिले

 की  तहसील  बिलासपुर  ate  carat  में  जंगल  भूमि  पर  कब्जा  कर  लिया  |  इसਂ  मामले  का  सम्बन्ध  राज्य

 सरकार  से  हे  वही  इस  दिशा  में  समूचित  कार्यवाही  करेगी  |

 (*T)  was  उपलब्ध  नहीं  हे  ।

 नारियल  के  तेल  का  lata

 श्री  वासुदेवन  नायर

 शिव
 थी  ईश्वर  अय्यर

 बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  को  कृपा  करेंगे  कि

 नया  फिलिपाइन्ज़  से  भारत  में  नारियल  के  तेल  का  aaa
 हो

 रहा  है

 यदि  तो  में  यह  कितनी  मात्रा  में  आयात  श्र  ;

 a
 फिलिपाइन्ज़  के  तेल  शर  भारत  में  उत्पादित  तेल

 की
 कीमत  तुलनात्मक  रूप  में  कैसी

 उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 जी  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 फिलिपाइन्ज  के  तेल  की
 कीमतों

 के  सम्बन्ध  में  हमें  कोई  जानकारी  नहीं
 ।

 एए  पायधयलयययययन-नद्रलदयर  नदपटवारनन्यपनम  ल  ललन

 भूल  sist  में
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 ्

 रु
 ass

 ह  १६  १९४५८

 ्

 थ  q  रिसस  को  उत्पादन

 ्

 करप  सो  to  देव  क्या  प्रदान
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ्
 )  प्रत्येक  निकाले  जाने  वाली  यूरेनियम  की  मात्रा  कितनी  है

 ;  a

 किन  स्थानों  पर  यू  रेनियम  की  खानों  का  पता  लगाया  गया  है  ;

 देश  के  यूरेनियम  निक्षेपों  का  पूरा  लाभ  उठाने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  जा  a

 पमगशात  मंत्रो  जवाहरलाल
 इस  बारे  में  जानकारी  देना  लोकहित  में  नहीं  हैं

 ।

 यूरेनियम  वयस्क  की  खानों  का  पता  करने  के  लिये  बिहार  ate  राजस्थान ों के

 राज्यो ंमें  काम  हो  रहा  हैं
 ।

 देश  में  यूरेनियम  निक्षेपों  का  पता  करने  के  लिये  सविस्तार  शर  नियमित  सर्वेक्षण  व  खोज

 कार्य  श्री  af  त  विभाग  के  ि  खनन  द्वारा  rex  से  भारत  के  विभिन्न  राज्यों  में  हो  रहा

 हैं  ।  ६  भूतत्वीय  क्षेत्र  दलों  ११  खोदने बाले  जिन्हें  कि  शीघ्र  ही  २३  He  दिया  इस

 समय  विभिन्न  राज्यों  में  काम  कर  रहे  हे  |  जहां  से  प्राप्त  वयस्क  व्यापारिक  दृष्टि  ठीक  हैं  प्राप्त

 हो  सकता  है  वहां  प्रयोगात्मक  खनन  कार्य  भी  किया  गया  हैं  ।  गर-सरकारी  पर्यवेक्षकों  व  खानों  के  मालिकों

 को  भी  यूरेनियम स  हत  UL  खनिजो ंके  खोज  कायें  के  लिये  कर्जा  इत्यादि  तथा  मुफ्त  प्रविधिक  सहायता

 प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ।  समुचित  निक्षेपों  के  विकास  are  नये  निक्षेपों  के  खोज  निकालने  के

 भी  सहायता दी  जाती  हैं  ।  त

 तिनसुकिया  को  औद्योगिक  बस्ती
 a

 G92  श्री  प्र०
 चल

 नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 an
 a  mae

 कृपा  करेंगे

 क्या  तिनसुकिया  श्रीराम  )  में  कोई  औद्योगिक  बस्ती  स्थापित  करने  की

 यदि  तो  किस  श्राकार  की  तथा  उस  पर  नया  व्यय  होंगा
 ;

 ध

 कार्यों  कब  आरम्भ  किया  जायेगा
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  तीनमूर्ति
 re

 बस्ती  स्थापित  करने  की  कोई  प्रस्थापना  राज्य  सरकार  प्राप्त  नहीं

 पु
 |  et  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 क
 ्

 काफी  कौर  चाय  बो

 THR

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी :  वया  वाणिज्य
 उद्योग Oo eee Tw HAl Ae TATA A FT

 ae कृपा  करेंगे

 काफ  सोर  चाय  जोडों  को
 LRG  CY,

 पोर  tI  की  कुल  राय  व्यय  का

 ;  श्र

 oi
 ware ate  विज्ञापन  नला

 ow  a:
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 क  द

 लिखित  उत्तर  VOY १६

 ह

 fatiorsa  लगा  se त्या

 ia

 मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्रो )  :

 oe

 १६४६-४७  य  ८७
 लाख  रु०

 teen

 २३९६  ल  Q  १००  लाख  रु०
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 रेशम  उद्योग  ह  ह

 क १६७३.  श्री  दलजीत सिंह  :
 !

 या  वाणिज्य  तथा  sub  मंत्री  यह  बतलाने  को  पा

 रेंगे कि  :

 ह
 न् (*)  पंजाब  राज्य  में  रेशम  उद्योग  के  विकास  के  लिये  क्या  किया  जा

 इस  दिदा में  व्या  प्रगति हुई  है  ;

 की नया  यह  सत्य  है  कि  कुछ  क

 यदि  तो  कौन  से  देशों  को  यह  माल  निर्यात  किया  जाता  है  ?

 शिष्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  (

 लवनि

 oe

 के  भारत  सरकार  ने  निम्न  पग  उठाये  हैं
 od

 रूप  में  अनुदान (2)

 उद्योग मंत्री (श्री लाल बहाबुर शास्त्री ) : (क) पंजाब में रेशम उद्योग एकार ने निम्न पग उठाये हैं :--- विशेष योजनाओं के कार्यान्वित करने के लिये वितीय सहायता के रूप देना । ल अ व न अ ि. ब अक. अ. र

 देना  ।

 (२)  श्रच्छी  कोटि  के  जापानी  रेशम  कीटों  का  वितरण  ।
 क

 (३)  रेशम  के  कीड़ों  का  सुघार
 ।

 (४)  प्रदान  केन्द्रों  द्वारा  कच्चे  रेशम  के  रीलिंग  में  सुघार
 ।

 (५)  राज्य  के  कीट  पालन  विभाग  के  एक  अधिकारी  का  जापान  हालत

 (६)  राज्य  की  सहायता  के  लिये  जापानी  रेशम  कीट  पालन  विशेषज्ञ  इस  कार्य के

 लिए  सहायता उपलब्ध  करना  ।

 कच्चे  रेशम  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  १९४९  में  १४८७७  पौंड

 १,४०० पॉड  हो  गया  ।
 ग

 ReXy

 पंजाब  से  रेशमी  माल  विदेश  में  कहीं  निर्यात  नहीं  होता  ।...  ्

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पंजाब  की  fata  पंचवर्षीय  योजना
 थ

 दए
 श्री  दलजोत सिंह  :  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 (a)  कया  यह  सत्य  है  कि  अ्रपनी  पंचवर्षीय  योजना  की  निए  रत  राशि  के  after पंजाब

 ं
 — —  ने

 कुल
 इमारतों  के  लिये  धन  की  मांग  की  ह

 en

 Oo



 र४४६  लिखित  उत्तर  १६  geXs

 यदि  at  क्या  कुछ  स्वीकृत  किया  गया  ak

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 उपमंत्री
 (att  दिया

 ao
 :  से  सदस्य  का  ध्यान

 ड
 करवाया  जाता लोक-सभा में  ६-११-१४८  को  दिये  गयें  रैंकिंग  प्रश्न  संख्या  924 Al AIX की

 वनस्पतियों  का  निर्यात

 1१६७५.  श्री  बलजीत  सिह  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  १९५६  के  मुकाबले में  इस  वर्ष  वनस्पतियों  के  निर्यात  में  कोई  सुधार  gar

 यदि  तो  किस  सीमा  कौर

 उन  देशों  के  नाम  जहां  कि  ये  निर्यात  हो  रही  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाले  बहादुर  शास्त्री )  a  ।

 पत्री  वर्ष  के  प्रथम  नौ  महीने  में  ५५  लाख  रुपये  की  अधिक  निर्यात  gar  |

 (7)  बहरीन

 सिंगापुर  ।

 हथ  करघा  उद्योग

 1१६७६.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  में  PEXE-UG  १९५७-५८  2EUS-HE  में  अब  तक  कितनी  मात्रा
 मं

 कितने  मूल्य  का  हाथ  करघा  उद्योग  में  खपत  कौर

 उपरोक्त
 काल  में  हाथ  करघा  वस्त्र  उत्पादन  पंजाब  में  कितने मूल्य  का  हुमा  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  सहकारी  संस्थानों  द्वारा

 खपत  किये  गये  सुत  का  अनुमानित  ब्योरा  निम्न  प्रकार  है

 aq  qa  मे ं)

 PEXGENG . .  १६  ४६२

 PeYo-¥s  द्  ि

 Ce  २,६०६ १६  YEH e  ges)

 मूल्य के  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सहकारी  संस्थानों  द्वारा  उत्पादित  हांथ  करघा  के  eas  की  अ्रनुमांनित  मूल्य  निम्न

 प्रकार है

 qq  कीमत

 रुपयों में  )

 शह  ४६-५७  o  XP

 2eYoeNs  0.58

 RPeYVGK-VS  से  सितम्बर  28m)  २४,  olg

 सहकारी  के  बाहर  के  GAH  सम्मति  जानकारी  नहीं

 मूल  अंग्रेज़ों में



 १६  LEXUS  लिखित  उत्तर  Rv

 सादी  का  उत्पादन

 १६७७.  श्री To  ला०  बारूपाल :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार को  विदित  है  कि  खादी  उत्पादन  केन्द्रों  में  आधुनिक  यंत्रो ंके  प्रयोग के

 फलस्वरुप  पुराने  तरीके  से  काम  करने  वाले  सभी  कारीगर  बेरोज़गार  गये  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  पूछने  बुनकरों को  angie ढंग  का  प्रशिक्षण  नहीं  fear  जाता

 किन्तु  नये-ननें  लोगों  को  इसका  प्रशिक्षण  देकर  काम  में  लगाया  जनता

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  gar  कार्यवाही  की  जायेगी ?

 काठिन्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  नहीं  ।

 नही ं।

 set  उत्पन्न  ही  नहीं  होता

 नम्बर  खादों  उद्योग

 1१६७९.  श्री  दलजीत  fag:  क्या  बाशी  तथा  उद्योग  यह  बतलाने  की  कपा

 करेंगे  कि  PLQO-KS  में  अम्बर  खादी  उद्योग  के  लिये  कितनी  ate  कितना  कर्जा  दिया

 गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल
 बहादुर

 :  क्योंकि  पंजाब
 में  संविहित  खादी

 भर  ग्रामोद्योग बोड़े  विजय मान  CRxo-Ke  में  उक्त  राज़्य  में  अम्बर  खादी  उद्योग  के  व्रिकास

 के  लिये  धन  as  व  रजिस्टर  संस्थाओं  द्वारा  ही  स्वीकृत  किया  गया  था  ।  यह  स्वीकृत  aft

 १७.२२  लाख  रुपये  सहायता  २६.२७  लाख  रुपये  कर्जे के  रूप में  थी  इसके  अतिरिक्त

 २.१७  लाख  रुपये  का  जो  कर्जा  REYES  में  दिया  गया  उसका  भी  नवीकरण  कर  दिया

 गया है  ।

 पंजाब में  नम्बर  चर्खा  काय  क्रम

 प  १६८०.  श्री  दलजीत  fag:  क्या  ब्राणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 इस  समय  dora  राज्य  में  काम  करने  वाले  ara  चरखों
 की

 संख्या  कया  झर

 उनसे  wheat  सूत  का  उत्पादन  कितना  हुमा
 ?

 patter  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  लगभग  शररे

 चर्खे  पंजाब  में
 नवम्बर  १९५८  तक  काम कर  रहे  जिन  में  से  १५००  चर्खे  प्रशिक्षण

 केन्द्रों में  थे  ।

 आजकल
 पजाब  राज्य  में  सुत  का  भ्रांत  क

 पा

 '
 28,000 4s z \ qts  है  ।
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 स्थगन  प्रस्ताव  के  बार

 गन्ना  उत्पादकों  द्वारा  हड़ताल

 श्री  स०  म०  हरापन  हमारे  स्थगन  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  यह  उत्तर

 दिया  है  कि  यह  एक  ऐसे  मामले  के  सम्बन्ध  में  है  जो  पहिले  से  चल  रहा  है  वस्तुतः  बात  ऐसी  नहीं है

 यह
 प्रस्ताव  चीनी  के  कारखानों  में  कल  से  प्रारम्भ  हुई  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  है  |  सात  कारखाने  बन्द

 पड़ ेहैं
 ।

 यद्यपि  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  विधान  सभा  यह  संकल्प  पारित  कर  चुकी  है  गन्ने का  मूल्य

 बढ़ा  कर  १.  ७५  रुपये  प्रति  मने  कर  दियां  जाय  तथापि  भावों  को  निश्चित  करने  का

 राज्य  सरकारों  को  नहीं  :  है  अपितु  केन्द्रीय  सरकार  को

 पथ्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 मेरे  पास  गठन  की  कीमतें  निश्चित  करने  से  सम्बन्धित  स्थगन  प्रस्तावों
 की

 सूचनायें  प्रतिदिन  ar  रही हैं  ।  इसलिये  मैँने  इस  विषय के  सम्बन्ध  में  अनियत  दिन  ae  प्रस्ताव

 को  गृहीत  किया  था  ।  मंत्री  महोदय  यद्यपि  कभी  वक्तव्य  दे  चुके  हैं  तो  भी  उनके  TOA

 से  इस  चर्चा  के  लिये  एक  दिन  निश्चित  किया  जायेगा  ।  मे  उनसे  मामलें  पर  पुनर्विचार  करने
 को

 कहूंगा  |

 श्री  fag  रक्षित  अनुसूचित  आपने  एक  महत्वपूर्ण

 प्रश्न  उठायां  है  ।  किसी  विषय  पर  सभा  में  चर्चा  होगी  या  नहीं  इसका  निर्णय  पुर्णतः  आप पर निभ पर  निभ

 करता  है  न  कि  मंत्री  महोदय  पर  ।  उनका  अरपना  कार्यक्रम  हो  सकता  है  तथापि  सभा  की  इच्छा

 जान  कर  उस  विषय  पर  चर्चा  करने  की  त्रनः चट्  मति  देना  या  न  देना  प्रापण  प्राधिकार में  है  ।

 श्री  श्व  क०  गोपालन
 :

 मेरे  विचार  से  इस  विषय  पर  इसी  सप्ताह  चर्चा

 होनी  चाहिये  क्योंकि  ७ एसा  न  होने  से  सम्भव  है  art  स्थिति  ate  खराब  हो  जाय  ।

 श्री  इस  चर्चा में
 केवल  विरोधी  सदस्य

 ही
 नहीं  अपितु  सभी  सदस्य  दिलचस्पी  रखते

 हैं  क्योंकि  भारत  सरकार  की  मूल्य  न  बढ़ाने  की  नीति  से  न  केवल  सम्बद्ध  राज्यों  की  विधान  सभायें

 शौर  सरकार सहमत  हैं  प्रशिक्षु  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  भारतीय  वा  समिति  भी  सहमत

 है
 ।  इस  मामले  पर  चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 तथा  कृषि  मंत्री  wo  Mo
 :  PEXGRNE  के  मौसम  के  लिये  गन्ने  की

 कीमत

 गन्ना  बोने  के  मौसम  के  पूवे  १९५८  में  निश्चित की  गई  थीं  ।  मूल्य  निश्चित  करने  का  दायित्व

 केन्द्रीय  सरकार  का  है
 ।

 उत्तर  प्रदेश  प्रौढ़  बिहार  की  दो  विधान  संभागों  ने  संकल्प  पारित  किये  हैं
 |

 उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  द्वारा  पारित  संकल्प  संयुक्त  गन्ना  बोर्डे  को  भेजा  गया  था  ।  उसका यह  मत

 है  कि
 १६५८-५६

 के  मौसम  के  लिये  कीमतें  नहीं  बढ़ाई  जा  सकती  हैं  ।  कीमतें  निश्चित  करने  के

 पश्चात  से  कोई  नई  बात  नहीं  हुई  है  ।  ada  यह  प्रथा  रही  है  कि  एक  बार  निश्चित  की  गई  कीमतें

 पूरे  मौसम  तक  चलती  है  ।  यह  विषय  स्थिति  कुछ  राजनैतिक  दलों  द्वारा  पैदा  की  गई  है  ।  ये

 नैतिक  दलਂ  किसानों  को  ag  सलाह  दे  रहे  हैँ  कि  वे  कारखानों  को  गन्ने  का  संभरण  न  करें  ।  गन्ना

 ख
 राब  होने  वाली  वस्तु  ऐसी  सलाह  से  किसानों  को  बहुत  नुकसान  हो  सकता  है

 ।
 मैँ  उक्त

 राजनीतिक

 दलों  से  यह  निवेदन  करूगा  कि
 वे

 मामले  पर  निष्पक्षता  से  विचार  करें  सनौर  गन्ना  उत्पादकों  को
 गलत

 सलाह
 न

 देवे
 ।

 ee

 मूल  ७५ झंप्रेज्ी  में



 १६  aus  सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र  रश

 में  सभा  में  एक  वक्तव्य  पहले  ही  दे  चुका  हुं  ।  मुझे  उस  के  कुछ  नहीं  कहना  है
 ।

 मेरे  विचार  से

 चर्चा  या  स्थगन  प्रस्ताव के  लिये  कोई  स्थिति  पैदा  नहीं  हुई  उपयुक्त समय  में  या  उपर्युक्त  स्थिति

 में  इस  बात  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  प्रभी  ऐसी  चर्चा  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 श्री  सियासत  .  fag  :  में  श्राप  का  ध्यान  इस  कौर  श्रावित करना  चाहता  हूं
 कि

 उत्तर  प्रदेश  श्र  बिहार  जो  गन्ना  उत्पादक राज्य  है  की  विधान  सभाओं  ने  सर्वे  सम्मति  से

 यह  संकल्प  पारित  किया  है  कि  कीमतों में  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  ।
 तथापि  केन्द्रीय  सरकार

 ने
 इसे

 ठुकरा  दिया  है  ।

 श्री
 प्र ०

 To
 जेत  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 संयुक्त
 गन्ना  बोर्ड  की  इस

 सिफारिश
 का

 सेन किया  है  कि  PEYG-VE  के  मौसम  के  लिये  गन्ने  की  कीमतें  बढ़ाने  का  प्रश्न  उत्पन्न  द्  नहीं  होता

 है  |

 महोदय  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  गन्ना  पदा  करने  वाले  दो  राज्यों  की

 विधान  सभाओं  ने  कीमतें  बढ़ाने  के  समर्थन  में  संकल्प  पारित  किया  है  कौर  केवल  विरोधी  पक्ष  के  ही

 हीं  अपितु  सरकारी  पक्ष  के  भी  कुछ  सदस्य  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  के  समान  में  में  इस  विषय

 पर  चर्चा  करने  की  rata  देता  हूं  ।  चर्चा  परसों  सांयकाल
 ४

 बजे  से  ६  बजे  तक  होगी  ।  माननीय

 सदस्यों  को  चाहिये  कि  वे  इस  मामले  पर  शान्ति  से  चर्चा  आवेश से  काम  न  लें  ।

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र

 सुती  वस्त्र  निपंग  ग  )  आदेश  का  घन

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  में  अ्त्यावव्यक  पण्य  प्रीमियम

 १९५५  की  धारा  ३  की  उपधारा  (६)  के  अ्रन्तगंत सूती  वस्त्र  eve A में

 कुछ  कौर  संशोधन  करने
 वाली  दिनांक  Reus  की  संख्या  जी०  एस०  कार

 ११०७  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 [geaatera  में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०

 सरकारी  arts  कब्जाघारियों  का  निष्कांसन  )
 नियम

 पनिर्माग  आवास  atc
 पं

 भरण  मंत्रो  क०
 च०

 में  सरकारी  भूगहादि

 कब्जाधारियों का  निष्कासन  )  अधिनियम  PeXs  की  धारा  १३  की  उपंधारा (3
 )  के  दिनांक

 ८  १९५८  की  अधिसूचना  संख्या
 जी०  एस०  कार  ११४९  में  प्रकाशित  सरकारी

 Wate  कब्जा धारियों  का  gays  की  एंक  प्रति  सभा-पटल पर

 रखता हूं  ।

 में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०

 mara  पण्य  अघिनियम  के  अधीन  जानो  की  गई  श्रथिसुचनापें

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 में  अत्यावश्यक  पण्य  १९५४५  की  धारा  ३  की

 उपधारा  (६)  के  भ्रन्तगंत  दिनांक  २९  Pe&ys  की  भ्र धि सूचना  संख्या  एस०  को  २४६०  की

 एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  देखिये  एल०  ११२६-४८]
 ee

 मूर  मंप्रेज़ी  में



 २४४०  दिल्ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  के  १६  १६१८

 बारे में  याचिका

 राष्ट्रीय  salt  विकास  निगम  )  लिमिटेड  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्री  मनुसाई
 :

 में  समवाय  १९५६  की
 धारा  ६३६  की

 उप-धारा  (१)  के  भ्रन्तगंत ३१  १९५७ को  समाप्त  होने  वाले  कज  के  लिये  राष्ट्रीय  उद्योग

 विकास  निगम  लिमिटेड  के  लेखा
 परीक्षित  लेखे  सहित  विधिक  प्रतिवेदन

 की  एक प्रति

 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०

 स्थायी  श्रम  समिति  की  कार्यवाही  का  सारांश

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :
 में  स्थायी  श्रम  समिति  के  बम्बई

 में  २८  कौर  २९

 geyc  को  हुए  सत्रहवीं  झ्र धि वेदन  की  कार्यवाही  के  सारांश  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर

 रखता हूं  ।

 में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०

 लोक  लेखा  समिति

 ग्यारहवां  प्रतिवेदन

 श्री  रंगा  :
 में

 विनियोग
 लेखे  तथा  PERY—UE  कौर  लेखा

 परीक्षा

 प्रतिवेदन  २)  के
 बारे

 में  लोक  लेखा  समिति  का  ग्यारहवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता हूं  |

 दिल्ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  के  बारे  में  याचिका

 :
 लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  के  नियम  १६७  के  mitt  मुझे

 सूचना  देनी  है  कि
 सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  भ्रनुसार  दिल्ली  किराया  नियंत्रण

 १९५८  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  के  संबंध में  एक  याचिका मिली  है  ।

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  १९४५८  के

 संबंध  में  याचिका

 हस्ताक्षरकर्तात्रों  की  जिला  अथवा  नगर  राज्य

 सख्या

 ee  ee  wwe  ee  दिल्ली
 दिल्ली

 मल  घंग्रेज्ञी  में



 ATTA,
 oe & न  गणा  ,  है  १८  VAAN

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  प्रस्ताव  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 फो ली डोल  का  यातायात

 केशव  :  नियम  १९७ के
 भझ्न्तगंत

 में
 अविलम्बनीय  लोक  महत्व के

 निम्न  विषय  alate  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  पौर  यह  प्रार्थना करता  हूं  कि  वह

 उस  के  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य दें
 :--

 के  या ताथ  त  से  सम्बन्धित  नियम  न  होने  के  कारण  भ्र नि वाय  प्रयोजनों  के  उसका

 उपलब्ध हो  सकना

 परिवहन तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  बहादुर  )
 :

 में  तत्सम्बन्धी  वक्तव्य

 सभा  पटल  पर  रखता  हु  ।

 बर क्त व्य

 ग्रप्रल  कौर  मई  rE¥e  में  केरल  में  हुई  भोजन  के  विषाक्त  होने  को  घटना  की  जांच  करने  के  लिये

 मई  १९५८  में  जो  जांच  आयोग  बिठलाया  गया  उसने  ऐसी  घटनाओं की  पुनरावृति  रोकने  के  लिये

 कुछ  सिफ  feat  की  इन  सिफारिशों पर  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  श्रन्तविभागीय समिति  द्वारा  विचार

 किया  गया  ।  उक्त  समिति  की  सलाह  पर  ऐसे  कृमि  नाशक  जो  बहुत  जहरीले  होते  हैं  उन्हें  विष  अधिनियम

 १९१६ के  अधीन  विष  घोषित  करार  दिया  गया  ।  फो ली डोल  को  भी  विष  घोषित  कर  दिया  गया  कौर

 इसके  परिवहन तथा  निर्माण  पर  सरकार  का  नियंत्रण  हो  गया  tart  मोटरगाड़ियों  तथा  जहाजों

 दवारा  फोलीडोल  के  यातायात  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  रेलवे  फोलीडोल  का  यातायात  स्वीकार  नहीं  कर  रही  है
 ।

 क्योंकि  यह  वस्तु
 रेलवे

 रेड  टेरिफ  संख्या  १७  में  शामिल  नहीं  है  जिसमें  खतरनाक  वस् तुझ ों
 को

 ले  जाने  सम्बन्धी  नियम  हैं
 ।

 यह  भी  ज्ञात  है  कि  यद्यपि  कोई  विस्फोटक  विभाग  ने  रेलवे  द्वारा  फोलीडोल  के  यातायात  पर  कोई

 प्रतिबन्ध नहीं  लगाया  तथापि  चीका  प्राइवेट लिमिटेड  जो  फोलीडोल  के  श्रायातकर्ता कौर  वितरक

 उन्होंने  यह  प्रार्थना की  है  कि  प्लास्टिक  के  डिब्बों में  बन्द  फो ली डोल की  रेल  द्वारा

 यातायात की  श्रीमती दी  जाये  ।  पॉलीथिन के  डिब्बें  फोलीडोल को  रखने  या  उसे  यातायात के  लिये

 सुरक्षित नहीं  समझे  जाते  हें  ।  इसलिये  विभाग  ने  पालीथीन  के  डिब्बों  में  फोलीडोल  के  यातायात  की

 च्  नहीं  दी
 ।

 तथापि  यदि  फो ली डोल  निम्नलिखित  तरीके से  बन्द  किया  जाय तो  उन्हें
 इसके

 यातायात  पर  कोई  प्रापत्ति  नहीं  हो  सकती  है  ।

 चूरा  घोला जा  सकता  है  प्रमाप  संस्था  के  नमूने  संख्या  भाई  एस०

 RIE/ReYs  (१८  लिटर वाले  के  भ्रनुसार  जलरक्षित  झर  हवा  बन्द  डिब्बों  में  २८  पौंड
 १

 हालवेट  तक  की  मात्रा  भारतीय  प्रमाण  संस्था  के  नमूने  संख्या  डी०  to  सी०  :  सी०  डी०  सी०  २८

 (९२१)  पी  के  भ्रनसार  इस्पात  के  पीपों में  ।

 गाढ़ा  द्रव  १००  मि  गी लिटर  २००  मिलीलीटर  घोल  टपकने  से  बचाने  वाली

 भ्रत्यूमीनियम  की  बोत  नों  में  होना  चाहिये  ।  बोतलें  अन्दर  से  बन्द  होने  वानी  चाहियें  और  उनके

 मुंह  गर्मी  पहुंचा  कर  सीलबन्द  किये  होने  चाहियें  ।  बोतलें
 चूड़ीदार  ढक्कन  से  बन्द  होनी

 चाहियें  ।  ये  बोतलें
 Rf  प्रतिशत

 शुद्ध  अल्युमीनियम  की  बनी  होनी  चाहियें
 ।

 fas  प्र ग्रेजी  में



 २५५२
 देश  में  तेल  की  खोज  में  प्रगति  के

 १६  VEX

 बारे में  वक्तव्य

 राज

 q  बोतलें  पारदर्शक  प्लास्टिक  की  थैलियों  में  बन्द  होनी  चाहिये  ।  इनका  मुह

 गर्मी से  तपा  कर  मुहरबन्द किया  चाहिये  कौर  उसमें
 टपक  कर  गिरने  वाली  वस्तु के

 लिय भी  स्थान  होना  चाहिये  ।

 ऐसी  २४५  बोतलें नमी  रक्षित  गत्ते  के  बक्स  में  रखी  जानी  चा  हियें  कौर  ऐसे  चार  बदस  चारों  कौर

 बुरादा भर  कर  लकड़ी
 की

 पेटी  में  बन्द  किये  जाने  चाहियें
 ।

 देश  में  तेल  की  खोज  में  प्रगति

 खान  ale  तेल
 मंत्री  के

 ०  दे०  मालवीय )  :  में  प्राय की  अ्रनुमति से  एक  वक्तव्य  सभा

 वक्तव्य

 २  सितम्बर  १९५८  को  जब  मैँने  सभा  में  यह  विवरण  दिया  था  कि  केम्बे  से  पांच  मील  पश्चिम

 में  लूनेज  एक  परीक्षण  कप  में  भूमि  के  निचले  तल  में  खुदाई  के  दौरान  तेल  वाली  बालू  का  पता

 लगा  है  ।  उस  समय  सभा  को  तेल  की  खोज  के  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  बताया  गया
 था  |

 मैने  यह  भी  बताया  था  कि  कुएं  के  लक्षणों  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  वहां  तेल  काफी  दबाव  में  विद्यमान

 है
 ।
 मैँने  सभा  को  यह  भी  बताया

 था  कि  इस  नतीजे  तक  पहुंचने  के  छद  कि  क्या  यह  क्षेत्र  यक

 रूप  से  उपयोगी  है  हमें  एक  वह  तक  पर्याप्त  खुदाई  कौर  परीक्षण  करना  पड़ेगा  ।  दि+ ५ न  सभा  को  समय

 समय  पर  तत्सम्बन्धी  जानकारी  देते  रहने  का  भ्राइवासन  दिया  था  ।

 लूनेज  कुएं  में  २१९१  मीटर  की  गहराई  तक  वादा  का  काय  किया  गया  ।  तेल  के
 पर्याप्त

 दबाव  के  सम्बन्ध  में  पहिले  ही  जानकारी  दे  दी  गई  थी  ।  इस  दबाव  को  कुए  पर  भारी  मिट्टी  डाल  कर

 नियंत्रित  किया  गया  ।  ्  बिजली  द्वारा  परीक्षण  लानिंग  तथा  अन्य  प्रकार के

 सर्वेक्षण  किये  गये  ।  कुएं  के  सर्वेक्षण  से
 जो

 जानकारी  प्राप्त  हुई  है  उनसे  यह  ज्ञात  होता  है
 कि

 विभिन्न

 स्तरों पर  ६०  मीटर  मोटी  श्राश्याजनक  बालू  की  तहें  है  ।  इस  आधार  पर  यह  निश्चय  किया  गया
 कि

 कुएं  की  उत्पादन  क्षमता  की  नाप  की  जाये
 |

 विशेषज्ञों  द्वारा  तेलवाली  बालू की  विभिन्न  तहों  की  जांच  परीक्षा करने  का  कार्यक्रम  निश्चित

 कर  लिया  गया  है  तदनुसार  तैल  क्षेत्रीं  की  प्रथा  के  अनुसार  उनका  विधिवत्‌  परीक्षण  किया  जा  रहां

 है
 ।

 इस  काय  में  बहुत  समय  लगता  है  कौर  इसे  बहुत  सावधानी  से  करना  होता  है  |  क्योंकि की  तेल

 उत्पादन
 क्षमता  की  जांच  करने  के  लिये  तेल  वाली  बालू  पर  पृथक  से  नीचे  से  सुराख  करना

 होता है
 ।

 सुराख  करने  के  तेल  निकलने  में  प्रत्येक  तह  कुछ  समय  लेती  है  ।  एक  सप्ताह पूरव

 सब  से  निचली ag  पर  जिसकी  ag  केवल  एक  मीटर  मोटी  सुराख  किया  गया  कौर  उसमें से

 कम  दबाव  वाला  तेल  निकला  |  अब  उसके  ऊपर  वाली  तहों  पर  सुराख  करने  का  काम  चल  रहा

 है  तथापि  मैँ  सभा  को  इस  बात  से  आगाह  कर  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  निम्नतम  तेल  वाली  तह  का

 तहों  के  दबाव  को  प्रगट  करता  है  तो  इसका  परिणाम  बहुत  आ्राशावादी नहीं  होता  है  |

 तथापि  ऊपरी  तह  की  तेल  वाली  बालू  में  काफी  दबाव  था
 ।

 इसी  बीच  दूसरे  कुएं  का  स्थान  चुन

 लिया  गया  है  ।  कौर  खोदने  की  प्रारम्भिक  व्यवस्था  बड़ी  तेजी  से  की  जा  रही  है

 कुछ  समाचार  पत्रों  में  इस  प्रकार  का  संवाद  प्रकाशित  gat  कि  लाने  की  भाग  तोड़-फोड़

 विवि
 की  कार्यवाही करने  वालों  ने  लगाई  |  यह  बात  सही  नहीं  थी  ।  तेल

 घटनायें
 होना

 क्षेत्रों  ने  ऐसी

 झंप्रेज़ी  में



 १६  १९४८  देश  में  तेल  कीं  ate  म  प्रगति  के  २५५३

 बारे में  वक्तव्य

 सामान्य  बात  हैं  ।
 इसलिये  ऐसी  दुघंटनाशओओं  का  सामना  करने  तथा  उनकी  पुनरावृत्ति रोकने  के  लिये

 सभी  सम्भव  कार्यवाहियां  की  गईं  |  हमारे  विशेषज्ञ  जानते  हूँ  कि  इस  कायें  को  करने  में  बहुत  सावधानी

 की  अपेक्षा  होती  है  वस्तुतः  ध  प्राणों  की  सुरक्षा  के  लिये  कर्मचारियों  को  asa  चौकन्ना  रहना

 पड़ता  है  ।  में  समाचार  पत्रों  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इस  कहानी  को  सनसनीखेज़  न  बनायें

 अन्यथा  इसका  प्रभाव  वहां  के  कमंचारियों  पर  भ्रच्छा  नहीं  होगा  |

 एक  कए  में  तेल  के  निकलने  से  इस  बात  का  निश्चय  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  तेल

 का  वाणिज्यिक रूप  से  उत्पादन  संभव हो  सकेगा  ।  यद्यपि  हमें  तेल  क्षेत्र  की  खोज  करने  भ्रमणा  तेल

 की  खुदाई  में  पर्याप्त  सफलता  मिली  है  तथापि  तेल  की  वास्तविक  मात्रा  का  निश्चय  करने

 में  दो  से  तीन  वर्षों  का  समय  लग  जाता  हमने  कुछ  कौर  तेल  खोदने  वाले  हमें  मंगाये  हैं  जो

 आगामी  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  पहुंच  जायेगे
 ।

 हमने  वैम्बे  में  विधिवत्‌ खुदाई
 काय

 की  व्यवस्था भी

 कर  दी  है
 |

 तमा  योजना  के  भ्रनुसार  हम  ग्रा गामी  अप्रैल  से  अगले  बारह  महीनों के  अन्दर  &

 सुराख  करने  में  प्रमथ  हो  जायेंगे
 |

 आशा  है  कि  झ्रागामी  gy,  १६  महीनों  में  हमें  लाने  तेल  क्षेत्र में

 तेल  का  परिमाण  ज्ञात  हो  जायेगा  ।  हमें  इंस  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  श्रेय  रखना  पड़ेगा ।  हम

 ७  रूमानियन  ate  रूसी  मित्रों  की  सहायता  से  कुछ  sat  की  व्यवस्था  करने  में  सफल  हो  गये  हैं

 att  यह  बात  निश्चित  हो  च  की  है  कि  आगामी  दो  वर्षों  में  वैम्बे  में  खुदाई  जोरों से  होगी  ।

 प्राकृतिक  गस  की  संभावनाओं  को  खोजने  तथा  भूमिगत  भूतत्वीय  जानकारी  प्राप्त  करने  के

 लिये  बड़ौदा  के  निकटवर्ती क्षेत्र  में  कम  गहरी  खुदाइयां की  गई  हैँ  ।  ८५  से  २३०  मीटर  की  गहराई

 तक  १२  छेद  किये  गये  हैं  ।  ग्यारहवें  छेद  में  कुछ  प्राकृतिक  गस  मिली  कौर  बारहवें  छेद  में  १६३  मीटर

 की  गहराई  पर  दबाव  के  साथ  कुछ  तैल  ate  गैस  निकली  |  समाचार  पत्रों  ने  इस  समाचार  को  बहुत

 महत्व  दिया  कौर  इसे  सारे  देश  में  जोर  शोर  से  प्रचारित  किया  गया  ।  तथापि  मेंने  जनता को  इस

 बात  की  चेतावनी  दी  कि  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  श्राद्यावादी  होना  ठीक  नहीं  है
 ।

 कुछ  समय

 इसका  दबाव कम  हो  गया  जिससे  यह  ज्ञात  अ
 कि

 वहां  तेल  कौर  गेस  की  मामूली  तह
 थी  |  खुदाई से

 इस  बात  की  पुष्टि  नहीं  हुई  कि  वहां  वाणिज्यिक  उत्पादन  के  योग्य  तेल  विद्यमान  है  तथापि  इस  बात  का

 स्पष्ट  संकेत  है
 कि

 तेल  वाली  बालू  की  तहें  काफी  दूर
 तक  फली हुई  हैं

 ।
 नवीनतम  समाचारों  के

 सार  तेरहवें  छेद  से  भी  कुछ
 ग  स

 भ्र  तेल  निकला  है
 ।

 उक्त  सूचनायें  बहुत  महत्व  की  हैऔर  wa

 सारी  समस्या  यह  है  कि  कोई  ऐसा  स्थान  निश्चित  किया  जाय  जहां  बड़ी  मात्रा  में  वाणिज्यिक

 योग  के  लिये  ते
 ल

 जमा  किया  जा  सके
 ।

 भूतत्वशा  स्त्रियों  के  मतानुसार  वैम्बे  क्षेत्र  समुद्री  अवसाद  क्षेत्र

 है  जहां  तल  उत्पादक  स्थिति  बहुत  प्राचीन  काल  से  मौजूद  है
 ?

 वे  भविष्य  के  प्रति  आशावादी  हैं  ate

 उन्हें  सफलता  की  प्राशि  है  ।  प्रखरता  संभावना  थों  का  ज्ञान  प्राप्त  करने  के  लिये  कम  गहराई  तक

 खुदाई  करने  का  विचार  किया
 जा

 रहा  है
 ।

 साथ  ही  साथ  उपयोगी  भूमिगत  तह  का  पता  लगाने  के

 लिये  भूभौतिकीय  परीक्षण तेजी  से  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 तथापि  कभी
 उन  परीक्षणों

 के
 सम्बन्ध

 में  कोई

 भविष्यवाणी नहीं  की  जा  सकती  है

 ज्वालामुखी  कौर  होशियारपुर  में  खुदाई  का  जारी  है
 ।

 ज्वालामुखी  में  २,३०७  मीटर

 भ्र  होशियारपुर में  ३,२१३  मीटर  खुदाई  हो  चुकी  है
 ।

 प्रतीक  गहराई  में  तहों  के  अधिक  कड़े  हो

 जाने  के  कारण  गहराई  में  काम  बहुत  धीमे  चल  रहा  है
 ।

 प्रभी  तक  हमारे  पास  परीक्षण यंत्र  एक  ही  है

 ग्र  जेसे  ही  वैम्बे  के  बिजली  परीक्षा-यंत्र  )  खाली  हो  जायेगा  प्रौढ़  दूसरा  रूस  से

 प्राप्त  हो  जायेगा  तो  उन्हें  पंजाब  ले  जाया  जायेगा  कौर  वहां  उनकी  परीक्षा  कर  प्रति  निश्चय

 किया  जाये  गा  ।  इस  में  ६  से
 ८
 सप्ताहों का  समय  लगेगा  ।  होशियारपुर के  कूए  से  कुछ  गैस  निकली

 है  तथापि  झभी  उसके  परिमाण  की  परीक्षा  करनी है
 ।



 र४४  कायें-मंत्रणा  समिति  १६  seus

 के०  द०

 श्रीराम  में  शिवसागर  के  निकट  कुशमा  खोदने  वाला  यंत्र  लगाने  का  काम  जारी  है  और  खदाई च्झ्

 का  कार्य  जनवरी  Reus  तक  प्रारम्भ  होने  की  है  ।

 इस  प्रकार  यह  ज्ञात  होगा  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  चुने  गये  प्र  येक  स्थान  में

 तेल  के  खोज  की  योजना  के  प्रारम्भिक  काल  में  ही  कुछ  तेल  या  गस  निकलने  के  प्रमाण  मिले  इस

 बात के  लिये  मैं  केवल  भाग्य  को  ही  नहीं  सरा हूं गा  alts  ह  विशेषज्ञों  तथा  रूसी  ate  रूमानियावासी

 मित्रों  के  वैज्ञानिक  ज्ञान  कौर  सही  अनुमानों  की  भी  प्रशंसा
 तथापि  हमें  सभा  को  तेल  के

 प्रतिमा  सम्बन्धी  नकारी  देने  में  कुछ  महीनों  का  समग्र  लगेगा  |

 विनियोग  ५)  विधेयक

 1  राजस्व  श्र  इसे  निक  व्यय
 मंत्री  बी

 ०  गोपाल
 :  मैं  श्री  मोरारजी  देसाई  की

 झोर  से  प्रस्ताव  करता हूं  :

 वित्तीय  ae  PeUGRNE  के  लिये  भारत  की  संचित  निशि  में  से  कुछ  श्र  राशियों  का

 भुगतान  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले
 विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 पथ्य  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है

 वित्तीय  वर्ष  PEYUGHVE  के  लिये  area  की  संचित  निधि  में
 से  कुछ  कौर  राशियों

 का  भुगतान  भर  विनियोग  प्रभावित  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की

 बसुमती  दी  जाय  जीपी

 प्रस्ताव
 हुद

 ।

 बी०  गोपाल  रेड्डी :  मैं  विधेयक  की

 a_i

 करता हुं
 ।

 कायें  मंत्रणा  समिति

 तैतीसवाँ  प्रतिवेदन

 faced  मंत्री  सत्य  नारायण  सिह  )  :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 ag  सभा  काय  मंत्रणा  समिति  के  तैंतीसवें  प्रतिवेदन  जो  सभा  में  १५

 १९४५८  को  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  हैं  1.0

 भ्रध्यक्ष  सहोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान
 के

 लिये
 रचा

 गया  तथा  स्वीकृत  |

 e
 मल ८  Bo i  में

 *भारत  सरकार  के  अ्रसाधारण  गजट  दिनांक  Pm QRHKS  के  भाग  ?,  श्रतुभाग  2  म

 प्रकाशित

 **राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित



 १६  Peys  २५५५

 सत्र  की  अवधि  का  बढ़ाया  जानी

 पसंदी-कार्य  मंत्री att
 सत्य  नारायण  fag):  सभा  के  समक्ष

 कभी  कॉफी  काम

 पड़ा इसको  देखते  हुए  प्रो  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  कल  के  निर्णय  को  भी  ध्यान  में  रखते  मेरा

 निवेदन  है  कि  सत्र  की  अवधि  एक  दिन  के  लिये  ate  बढ़ा  दी  जाये
 ।

 महोदय
 :

 सभा  की  बैठक  २०  दिसम्बर  को  भी  होगी
 ।

 रेल  भ्रमणा  हवाई  जहाज  में

 सीट  सुरक्षित  करवाने  में  माननीय  सदस्यों  को  जो  कठिनाइयां  उन्हें  माननीय  मंत्री  दूर  करने

 विनियोग  रेलवे  संख्या  ४  विधेयक

 मंत्री  जगजीवन  :  में  प्रस्ताव  करता हुं  *:

 ३१  PEG  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  रेलवे  के  लिये  कुछ  सेवायों  पर  व्यय

 की  गई  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिये  उक्त  सेवाओं  भर  उक्त  वेष  के  लिये  स्वी दूत

 राशियों  से  भ्रमित  राशियों  के  भारत  की  संचित  निधि  में  से  विनियोग  को  प्राधिकृत

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पी

 अध्यक्ष  प्रश्न  यहं

 ३१  ee 6)  को  समाप्त  होनें  वाले  वर्ष  में  tae  के  लिये कछ  सेवायों पर  व्यय

 की  गई  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिये  उक्त  सेवाओं  ax  उक्त  बर्ष  के  लिये  स्वीकृत

 राशियों  से  अधिक  राशियों  के  भारत  की  संचित  निधि  में  से  विनियोग  को  प्राधिकर  त

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  रा

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 १  से  अधिनियम  सूत्र  र  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  an  बने
 पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  १  से  ३,  सुची  ,  aa  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री जगजीवन  में  प्रस्ताव  करता  हू ं:

 सकी  विधेयक  को  पारित  किया  जायेगी

 jae  महोदय  प्रैन॑ यह हैं यह  हैं
 ।

 किस  विधेयक  को  पारित  किया  जाये *ਂ  ।

 स्राव  स्वीकृत  हुस्ना

 नााएुल्‍यल्‍यल्‍स्‍यल्‍णएतजगतन

 पूल  ् 1] म्रप्रज्ा  में

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  sat  ।
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 विनियोग  रेलवे  संख्या  ५  विधेयक

 pal  जगजीवन  राम  म  प्रस्ताव  करता
 धर्य  :*

 ३१  १९५७  क

 सायत  होन  वाल

 द

 जगत
 द  वॉ

 Cea

 की

 गयी  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  उक्त  सेवाओं  और  उक्त  वर्ष  के  लिये  स्वीकृत

 राशियों  से  अधिक  राशियों  के  भारत  की  संचित  निधि  में  से  विनियोग  सी  UT है  विकृत

 करने  वालें  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रद न  यह  है

 ३१  १€  ५७  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  रेलवे  के  लिए  कुछ  sara  पर  व्यय

 की  गयी  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  उक्त  dare  कौर  उक्त  वह  के  लिये

 स्वीकृत  रादियों  से  अधिक  राशियों  के  भारत  की
 संचित

 निधि  में  से +  विनियोग  को

 प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  ox  विचार  किया  जाये ।  '

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 urna  महोदय :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  १  से  ३,  सूत्र  ate  विधेयक  का  नाम  विधेयक का  वर्ग  इ
 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खंड १  से  ३,  ग्रुप  श्री  नियम  ,  सुत्र  तथा  सीधे  यक  का  नाम  सीधे  यक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 में  प्रस्ताव  करता श्री  जगजीवन  राम

 हैकि  विधेयक  को  पारित  किया  जायें

 पंश्रध्यक्ष  महोदय  :
 Te  है

 विधेयक  को  पारित  किया  जाय  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 ा  a

 दिल्‍ली  किराया  नियन्त्रण  विधेयक

 अध्यक्ष  wa  सभा  श्री  दातार  द्वारा  १२  १९४८  को  प्रस्तुत  किये  गये

 इस  प्रस्ताव  पर  ्  चर्चा  करेगी
 :---

 कि  दिल्‍ली  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  कुछ  भागों में  किराये  तथा  निष्कासन के  नियंत्रण  तथा  सरकार

 द्वारा  खाली  मकानों  का  पट्टा  लने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  aaa  समिति

 द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाये  ।
 ी

 बहा  प्रकाश  जनाब  स्पीकर  यह  खदी  की  बात  है  कि

 पिछले  चार  सालों  की  कोशिशों  के  बाद  श्राज  यह  दिल्ली  te  कंट्रोल  बिल  अपनी  आखिरी  शकल  में

 रस  हाउस

 के  सामने  पेश  है  AYT  यह  तसल्ली  की

 बात  है  कि

 उसमें  कुछ  ial  तब
 गलिया  की  गई  हैं

 aa  ४ अंप्रज़ी में में



 १६  gays  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  RX

 जिन  की  वजह  से  किरायेदारों  को  कुछ  ज्यादा  सहूलियतें  मिल  सकेंगी  ।  असल  में  तकरीबन  Rey

 बल्कि  उस  से  कुछ  पहले  कुछ  ऐसी  बातें  ददा  होनी  शुरू  हो  गई  जिन  की  वजह  से  यह  जरूरत

 महसूस  की  गई  कि  दिल्‍ली  अजमेर  रेट  कंट्रोल  एक्ट  के  बजाय  कोई  दूसरा  बिल  सामने  लाया  जाय  |

 उस  तो  ज़मीनों  की  कीमत  बहुत  बढ़नी  शरू  हूई  रोक  दूसरे  ज़मीनों  की  कीमतें  बढ़ने  की

 वजह से  मालिक-मकानों में  यह  ख्वाहिश  पैदा  हुई
 कि

 वे  किसी  तरह  से
 भी  किरायेदार को  वहाँ

 से  निकालें  कौर  वहां  पर  ज्यादा  मकान  तामीर  कुछ  इवकुई  प्राय  की  भी  सेल  शुरू  हुई
 |  उस

 से  भी  प्रापर्टी  ट्रांसफ़र  होने  लगी  ate  प्रगति  बोना  फ़ाइडी  नीड  के  लिए  लोगों  ने  किरायेदारों  को

 निकालना  दर  किया  |  १९४२  के  कानन  में  मालिक  मकानों  को  जो  हालिडे  दी  गई  जिस में  वे

 मकान  बना  सकें  और  कुछ  शर्तों  पर  किरायदार  को  दे  का  भी  ग़लत  इस्तेमाल  होना  शुरू

 लोगों  ने
 जो

 चाहा  किराया  लेना  शुरू  किया  कौर  उस  के  साध  ही  साथ
 |:  महीने  बाद

 साल  बाद  कोशश  की  कि  पहले  के  किरायेदारों
 को

 वहां  से  निकाले
 प्रो

 ज्यादा  ऊंचे  किराया  पर  अपने

 मकानों  को  दें  ।  इन  सब  बातों  से  दिल्‍ली  के  किरायेदारों  में  एक  बड़ी  हलचल  मचनी  शुरू  हुई  रोक

 ख़ास  तौर  से  इस  वाकये  से  कि  बहुत  सा  ख़ाली  ज़मीनों  पर  मकान  बना  कर  लोगों  ने  उन
 को  किराया

 पर  दे  दिया--एक  तरह  से  वे  उस  शकल  में  नहीं  वे  मलबे  की  शकल  में  प्रा  जाते  थे--श्रोत  जिस

 चाहा  किसी  को  उस  जगह  से  हटा  दिया  क्योंकि  उन  लोगों  को  कोई  हिफ़ाज़त  हासिल  नहीं  थी  ।

 लिहाज़ा  उस  वक्‍त  यह  तय  शर  यह  तय  कराने  की  कोशिश  की  गई  कि  किसी  तरह  से  टेनांट्स

 को  प्रोटेक्शन  दिया  जाय  ।  बहरहाल  जो  नया  बिल  इस  सामने  चाहे  उस  के  जरिये उन

 कमियों को  पूरा  करने  की  जो  कि  पहले  कानन  में  रह  गई  थीं  कौर  उन  सदस्यों को  हल  करने  की

 जो  कि  खास  तौर  से  ज़मीनों  की  कीमत  बढ़  जाने  की  वजह  से  पैदा  हुई  थीं  तदबीरें  अख्तियार  की  गई

 हैं  ।

 इस  में  एक  भ्रच्छी  बात  यह  रखी  गई  है  कि  यहां  रेन्  कंट्रोलर  का  इंस्टीट्यूशन  पदा  किया
 गया  है  ।

 पहले  मुकदमों  में  यह  देखा  गया  कि  श्राम  तौर  से  भ्र दाल तों  में  बहुत  देर  लगती है  जिससे

 किरायेदार  शौर  मालिक-मकान  दोनों  परेशान  होते  हैं  प्रौढ़  उस  देर  का  जो  बुरा  प्रसर है  वह  किरायेदार

 पर  बहुत  पड़ता है  ।  एक  श्रलग रेन्ट कंट्रोलर सेन्ट  कंट्रोलर  की  इंस्टीट्यूशन कायम  हो  जाने
 से

 उन  मुकदमों

 का  फ़ैसला  हो  जाने  में  आसानी  गी  शर  इस  तरह  से  किरायेदारों  शौर  मालिक-मकानों  दोनों  को

 फ़ायदा  पहुंचेगा
 ।  इस  सिलसिले  में  में  यहीं  पर  यह  कर  देना  चाहता  हूं

 कि  अगर यह  कनवेन्दान

 बना  दी  जाय  तो  बेहतर  हो  कि  जितने  गेट  कंट्रोलर  मुक़र्रर  किए  जायें  वे  हाई  कोर्ट  या  डिस्ट्रिकट

 एण्ड  सेशन्स  जज  की  सिफ़ारिश पर  मुक़र्रर  किए  जाये
 क्योंकि  श्राम  तौर  पर  ऐसे  अफ़सरों  की  जो

 तक़र्ररी  होती  है-खास  तौर  से  दिल्ली  में--वह  इस  तरह  हो  कि  किसी  आफिसर  को

 किसी  तरह  एडजस्ट  न  किया  जा  सके  एसी  जगहों  पर  उन
 को  र प्त [करन  कर

 दिया  जाता  है  प्रौढ़  श्राम
 तौर

 प्र  इस  किस्म  के  भ्रफ़्सर  कोई बेहतर  केलिबर  के  नहीं  होते  हें  लिहाज़ा.में  यह  दरख्वास्त

 करूंगा  कि  यह  कनवेनशन  बनाई  जाय कि  जितने  नट  कंट्रोलर  मुकर्रर  हों  वे  हाई  कोटे  या  डिस्ट्रिक्ट

 एण्ड  सेशन्स  जज  के  पेनल  में  से  मकरंद  किए  जायें  ।  उन  से  इन्साफ़  की  ज्यादा  तवक्को
 क्योंकि  उन  के  पास  एक  ज़बरदस्त  ताकत  होगी  ।

 मुझे  यह  कहते  हए  खुशी  है
 कि

 यह
 बिल

 सिलेक्ट  कमेटी  से  जिस  aaa  भराया  है  उस  से
 किरायेदारों  को

 ज्यादा  सहूलियत  मिल  सकेगी
 ।

 सिलेक्ट  करे  में  जाने  से  पहले  बिल  की  शवल

 बेशक  अच्छी  नजर  भराती  थी  लेकिन उस  में  बहुत  से  इस  एण्ड  वत्स  लगा  दिए  गए  थे  जिस  से  भ्र चानक

 पह  ख्याल  पैदा
 हो

 जाता  था
 कि

 श्राम  तौर  से
 इस

 बिल  से  मकान  मालिकों
 को

 ज्यादा  फ़ायदा  होगा
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 war

 शर  किरायेदार  इन  इस  एण्ड  वत्स  की  वजह  से  परेशान  होंगे  ।  लेकिन  इस  बिल  में  उन  पॉइंट्स

 को  साफ़  कर  दिया  गया  है  कौर  इसਂ  वक़्त  जिस  शवल  में  यह  बिल  में  कह  सकता  हुं  कि  हिन्दुस्तान

 विट

 ei

 पत
 ट  उन  मे ंसे  वह  बेहतर है  ।  में  यह  नहीं  कह  सकता  कि  वह  बहुत  उम्दा

 क्योंकि  बदकिस्मती से  aft  तक  टैलेंट्स
 को

 वह  दर्जा  नहीं  दिया  जा  रहा
 जो  कि

 उन  को

 दिया  जाना  चाहिए  शायद  सोशल  कानशेन्स  श्रेणी  डेवलप  नहीं  हुई  है  कि  मकान
 में

 रहने  वालों

 की  ज़रूरत  कितनी  बड़ी  है  ।
 प्रभी  भी  श्राम  मालिक-मकानों  का

 यह  ख्याल  है  कि
 किसी  किस्म

 कोई  कंट्रोल  नहीं  होना  चाहिए  कौर  किरायेदार  एक  सामान  की  गठरी  की  तरह  हो  जिस  को  जिस

 वक्‍त  चाहा  अन्दर  रख  दिया  शौर  जिस  वक़्त  चाहा  बाहर  निकाल  दिया  |  अभी  किरायदार  की  वह

 हैसियत नहीं  are  जो  कि  art  कि  अगर  वह  किस  मकान में  रहता  तो  एक  मुद्दत

 के  बाद  वह  उस  vat  का  मालिक बने  ।  इस  तरह  उस  की  सिक्योरिटी  ज्यादा  बढ़ेगी

 सोशल  जस्टिस  भी  ज्यादा  डेवलप  होगा  ।  यह  खुशी  की  बात  है  कि  ड्राफ़ेट  बिल  में  PEWS  से  पहल

 के  मकानों  के  ६००  रुपए  साल  के  किराये  पर भ्र ौर  उस  के  बाद  के  मकानों  के  १२००  रुपए  साल  के

 किराये  पर  दस  फ़ीसदी की  जो  बढ़ोतरी दी  गई  है  वह  छोड़  दी  गई  है  ate  इस  से  गरीब  किराया

 दारों को  काफ़ी  फ़ायदा  होगा  ।

 यहां  जो  पुराने मकान  हैं  उन  में  रिपेयर की  ज़रूरत  है  ।  जो  दस  फ़ीसदी की  बढ़ोतरी  दी  गई

 है  जिस से  मकान  की  मरम्मत  की  जा
 मुझे  शुबहा  है  कि  मालिक-मकान  उस  से  रिपेयर  करेंगे

 |

 लेकिन  नगर  उस  को  में  थोड़ी  देर  के  लिए  छोड़  दूं  तो  इस  बिल में  एक  weet  तजवीज़  की  गई

 है  कौर  वह  यह  है  कि  ae  कोई  मालिक-मकान  अपने  मकान  की  रिपेयर  न  करे  तो
 सेन्ट  कंट्रोलर

 की  इजाज़त से  किरायेदार  एक  महींने का  किराया  खर्च  कर  के  उस  की  रिपेयर  करा  सकता

 है  र  किन्हीं  हालतों  में  te  कंट्रोलर  इजाज़त  दे  सकता  है  कि  वह  सच  पर  रिपेयर  करा  ले  ।

 इस  से  रिपेयर  कराने  में  सहूलियत  होगी  कौर  में  समझता  हूं  कि  मकानों  की  हिफ़ाज़त  भी  बढ़ेगी  ।

 बोना-फाइड नीड  के  लिए  किरायेदार  से  मकान  खालीਂ  कराना  मैं  समझता  हूं  यह  भी  मुनासिब

 नहीं  था  ।  प्रभी  तक  हमने  किरायेदारों  की  तकलीफों  को  उतना  महसूस  नहीं  किया  जितना कि  हमने

 मालिक-मकानों
 कीਂ  जरूरत को  किया  हूँ

 ।
 यह  अच्छी  बात  है  कि  जब  मकान  ट्रान्सफर  होता  हैं

 पौर

 ट्रांसफर  होने  के  वह  किसी  किरायेदार  के  पास  होता  e—Fe  मकान  जैनुन  या  बेनामी  ट्रांजेक्शन

 की  वजह  से  are  वह  ट्रांसफर  होता  ¢—sah  लिए  पांच  साल  तक  के  लिए  खाली  कराने
 पर

 रोक

 लगा  दी  गई  है  ate  कह  दिया  गया  हूँ  कि  पांच  साल  तक  के  लिए  वह  नहीं  करा  सकता  है
 |

 इसके  साथ

 ही  साथ  यह  भी  कह  दिया  गया  हूँ
 कि

 अगले
 तीन

 साल  तक  के  लिए  वह  उसको  आगे  किराये  पर  नहीं

 दे

 सकता है
 ।  इससे मैं  समझता  हूं  काफी  सहूलियत  किरायेदार  को  मिलेगी

 ।
 लेकिन  मेरी  राय  हमेशा  यह

 रही है  ate  राज  भी  है  कि  जब  तक  किराये  दार  किराया  wer  करता  उससे  मकान  खाली
 न

 कराया

 जाए  र  एक  रोके  बाद  ऐसी  शक्ल  पैदा  की  जाए  जिससे  कि  उसको  मकान  की  मिलकियत  हासिल

 हो  सके  |
 अगर  यह  नहीं  हो  सकता  ह  तो  कम  से  कम  इस  बिल  को  इतनी  शक्ल  तो  जरूर

 दी
 जाए

 कि

 नगर  मालिक-मकान-मकान  को  बेचे  तो  किरायेदार  को  उसे  पहले  खरीदने  का  हक  हो  |

 यहां  पर
 दो

 बातों  पर  काफी  चर्चा  एक  तो  सब टेंनेंसी पर  हुई  है  दूसरी
 हाउसिंग  को  जो

 हालिडे  दिया  गया  है  पांच  साल  के  लिए  उस  पर  हुई  है  |  जहां  तक  सब-लैडिंग का  ताल्लुक  है  मुझे  यह

 कहते  हुए  अ्रफसोस है  कि  सिलेक्ट  कमेटी  में  प्राम  तौर  पर  शायद  सभी  मैम्बर  नगर  मुझे  याद

 सब-लविंग  के  खिलाफ  उनकी  राय  थी  कि  सेब-लैडिंग  किसी  कीमत  पर  भी  एलाउड  नहीं  होना

 चाहिये  ।
 यहां  पर  जिन  मैम्बर  साहिबान  ने  तकरीरें  की  हैं  उससे  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि

 वे  चाहते  हैं
 कि
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 सब-लैडिंग  को  तसलीम  किया  जाए  ।  जाती  तौर  पर  मैं  सब-लैडिंग  को  तसलीम  करने  के  हक  में  हुं  कौर

 नो  राइटिंग  की  क्लास  है  कि  लैंडलाड  से  राइटिंग  में  हो  उसके  बारे  में  मैँ  कहना  चाहता  हुं
 कि

 देखने  में

 यह  ara है
 कि

 बात  कानूनी  तौर  से  बिल्कुल  सही  होते  हुए  भी  €०  परसेंट  केसिस  सब-लैडिंग के  ऐसे  हूँ

 कि  जो  राइटिंग  बगैर  हैं  प्रो  चरागे  भी  उनको  राइटिंग  में  करवा  लिया  इसमें  मुझे  शुभा
 ।

 बहरहाल  सिलेक्ट  कमेटी  से  जिस  aaa  में  यह  बिल  पाया  हू  मैं  समझता  हूं  कि  में  उसका  पाबन्द  हूं
 ।

 ग्राम  तौर  पर  उस  यूनेनिमस  राय  यह  थी  कि  लैंड लाड  की  से  ही  सब-लैडिंग  होना  चाहिये

 अन्यथा  नहीं  प्रौर  अब  अगर  इसके  खिलाफ  कोई  बात  उठाई  जाती  है  तो  यह  मुझे  प्रति  नहीं  लगता  है
 ।

 —  चि
 जहां  तक  हालिडे  का  सवाल  इस  सीकरी सल  में  में  एक  बात  कहना  चाहूंगा  |  यहां  पर  इस  बात

 का  जिक्र  किया  गया  हैँ  कि  मकानों  की  कमी  है  कौर  इसका  असर  हमारे  किरायों  पर  शौर  दूसरी  चीज़ों

 पर  पड़ता  हूँ  प्रौढ़  उस  कमी  को  दुर  करने  की  कोशिश  की  जाए  ।  यह  की  बात  है
 कि  दिल्‍ली

 के

 wear  जितने  मकान  लोग  बनाने  के  लिये  तैयार  हैं  मेहनत  से  या  भ्र पने  सरमाये  से  जितनी

 सहूलियतें  भी  उनको  पहुंचाई  गई  चाह ेवे  लो-हाउसिंग  स्कीम  के  अन्दर  चाहे  हरिजन  हाउसिंग

 स्कीम के  प्रकार  चाहे  इण्डिस्ट्यल  हार्जासिग  स्कीम  के  प्रकार  हों  भ्र  चाहे  सलम  क्लीयरेंस  हाउसिंग

 स्कीम  के  वे  सब  नहीं  पहुंचाई  जा  रही  हैं  कौर  जितनी  मदद  मिल  सकती  उतनी  मदद  नहीं

 पहुंचाई  जा  रही  है  या  उसका  उतना  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  रहा  है  जितना  कि  किया  जाना  चाहिये
 ।

 मैंने  सुना  है  कि  कुछ  पालिसी  तबदील  हो  रही  है  ।  लेकिन  मैं  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  एक  भी

 कोश्नोप्रेटिव  सोसाइटी  को  जिन  की  तादाद  इस  दिल्‍ली  में  १७७  है  प्रो  जिन  के  १०,०००  से  ऊपर

 मेम्बर
 हैं  भ्रौर एक करोड़ एक  करोड़  से  ऊपर  सरमाया  लो  इनकम  हाउसिंग  स्की  म  के  मातहत  कर्जा  नहीं  मिला

 है  ।  जिन  कोप्नोप्रेटिव  हाउसिंग  सोसाइटीज़  के  लिए  ज़मीन  एक्वायर  की  गई  थी  या  जिन्होंने  अपनी

 मेहनत  से  ज़मीन  ले  ली  थी  उनकी  ज़मीनों  के  बारे  में  भी  जो  एक्वीजिशन  के  नोटिस  थे  उनको  विदा

 कर  लिया  गया  है  या  उनकी  जमीने  उनको  वापिस  दी  जा  चुकी  हैं  ।  ऐसा  लगता है
 कि  दिल्‍ली

 स्ट्रेन  के  कुछ  ग्रफसरान  इस  कोश्रोप्रेटिव  मूवमेंट  के--मैं  सख्त  लफ्ज़  इस्तेमाल  कंर  रहा  हूं  लेकिन

 मुझे  यह  अपनी  ज़ाती  तजुबे  की  बिना  पर  कहना  पड़  रहा  है--दुश्मन  हैं  कौर  वे  चाहते  नहीं  हूं  कि

 सिंग  कोग्रोप्रेटिव  सोसाइटीज़  पनपें
 ।

 में  समझता  हूं
 कि

 श्रगर  इन  सोसाइटीज
 को

 मौका  दिया  गया
 तो

 काफी  बड़ी  तादाद  में  उनके  ज़रिये  यहां  पर  मकान  बनाये  जा  सकते  इसमें  मुझे  ज़रा  भी  शुभा  नहीं

 है
 ।

 लेकिन  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  एक  बोर्ड  दिल्‍ली  की  हार्डिग  स्कीम  के  लिए  अलग हो  भर

 इसके  लिये  एक  स्कीम  तैयार  की  जाए  कौर  तैयारी  से  ज्यादा  जरूरत  मशीनरी  की  रुपया  अब

 पड़ा  gag  कि  इस्तेमाल  नहीं  त्र  है  प्रौढ़  मैँ  समझता  हूं  कि  रुपया  भी  मिल  सकता  है  अगर

 पड़ा  ज | ड  रुपया  इस्तेमाल  हो  जाए  |  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  जो  पांच  भ्राथोरिटीज़  जिनका

 ताल्लुक  मकानों  से  हैं  उनमें जो  कनफ्यूजन  पाया  जाता  उनमें  जो  कोऑर्डिनेशन  नहीं  वहू  क

 शन  न  हो  प्रौर  उनमें  कोश्नौडिनेशन  हो  |  ऐसा  हो  गया  तो  मकानों  की  तादाद  यहां  पर  जरूर  बढ़

 सकती  है  कौर  काफी  तादाद  में  नये  मकान  यहां  बन  सकते  मेरी  राय  इस  बारे  में  यह  भी  है  कि  तमाम

 किस्म  के  मकान  बनाने  की  जिम्मेदारी एक  कारपोरेशन  के  हवाले  कर  दी  जाए  कौर  गवन  मेंट  के  जिस

 स्कीम  के  मातहत  भी  मकान  चाहे  वे  हाउसिंग स्कीम  के  तहत  बनें  या  झर  भी  किसी  स्कीम  के  तहत

 जो  भी  गाने  मेंट  को  मदद  करनी  है  वह  सब  इस  कारपोरेशन के  प्र् की  जाए
 ।

 इससे  मेरी  राय  है  मकानों

 की  जो  मौजूदा तादाद  हू  कई  गुना  बढ़  जाएगी  ।  मैँ  समझता  हूं  इससे  हाउस  बिल्डिंग  एक्टिविटी

 को  बहुत  ज्यादा  इम्पीटस  मिलेंगी  ।  इस  से  बेहतर  तरीका  यह  होगा  कि  कोई  महकमा  या  कोई  भी

 मिनिस्ट्री अलग  से  मकान  न  बनाये  कौर  सब  काम  उस  कारपोरेशन  के  हवाले कर  दे  |  नगर  इसमें

 भ्राप कुछ कमी देखते कमी  देखते  हों  तो  फिर मै  कहूंगा  कि  एक  स्टेचुटरी  हाउसिंग  बोर्ड  यहां  पर  बनाया  जाए

 जिसके  सुपुर्द  तमाम  हाउसिंग  एक्टिविटी  कर  दी  जाए  wie  उसको  तमाम  फण्डस  दे  दिये  जायें  श्र

 बह  इस  सिलसिले  में  तमाम  करवाई  करे  ।

 305  (A)
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 [ato  war

 सन्‌  REYo  में  एक  इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट  इन्क्वायरी  कमेटी  बैठी  थी
 कौर  उसने  कहा  था

 कि  यहां  पर

 एक  लाख  मकानों  की  जरूरत  है  ।  उसके  बाद  लगाया  गया  है  कि  दो  लाख  मकानों की  जरूरत

 है  ।  इस  ५०,०००  लोग  झुग्गियों में  या  झोंपड़ियों में  रह  रहे  हैं  जिन  में  से  २५,०००  फैमिली

 तो गवर्नमेंट की  जमीनों  पर  पड़ी हुई  हैं प्र  २५,०००  लोगों  की  ज़मीनों  पर
 पड़ी  हुई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  झुग्गियां  हटमेंटस ?

 चौ०  ब्रह्म  प्रकाशन :  जी  हट में टस ।

 यहां  पर  ठीक  पालिसी  न  होने  के  कारण  या  फैसलों  में  देरी  होने  के  कारण  कौर  इस  बात  का

 फैसला  न  होने  की  वजह  से  कि  सब-स्टैण्डर्ड  डिवेलप्ड  पर  भी  मकान  बनाये  जा  सकते  इन  सब  बातों

 का  फैसला  न  होने  का  नतीजा  यह  garg  कि  पिछले  तीन  सालों  में  कोई  Yo }
 ०००

 झनश्ाधोराइज्ड

 मकान बने  हैं  जो  कि  मै  समझता  हुं  मुनासिब  नहीं  था  बनाना  |  इस  तरह  से  हाउसिंग  प्रॉबलम  जो  इस

 वक्त  है  वह  काफी  सख्त  है  यहां  पर  कौर  श्रमिक  मकान  बनाये  जाने  की  ऑ्रावश्यकता  हूँ
 ।

 उनको  छोड़  भ  बतलाना  चाहता  हं  कि  एक  लाख  की  आबादी  हर  साल  यहां  दिल्‍ली

 में  बढ़ती  जाती है  चाहे  वह  नई  पैदाइश  की
 पाल  में  हो  दो  चाहे  बाहर  से  लोगों के  यहां  श्राकर  बस

 जानें  #  दिल  में  हो  तकरीबन  एक  लाख  श्राबादी  यहां  हर  साल  बढ़ती  है  ग्रोवर  इस  एक  लाख  बढ़ती  हुई

 आबादी के  लिए  हर  साल  कम  से
 कम

 २०,०००  टेनेमेंट्स  चाहियें  |  तो  यह  इतना  भारी  प्रोब लैम  है

 कि  जब  तक  कोई  ठोस  कदम  इस  सिलसिले  में  नहीं  उठाये  जायेंगे  तब  तक  यह  रैट स  का  जो  मसला  हैँ  या

 लैण्डलाइन प्रो  ी त ् तट  का  जो  मसला  हैं  वह  बढ़ता  ही  जाएगा  |

 इस  कंटक ट
 में  जो  आपने  लैण्डलाडंस  को  होलीडे  दी  उसको  लेता  हुं  ।  मेरी  राय  में  मौजूदा

 हालात  में  ब्रा पके पास  कोई  दूसरा  चारा  नहीं  था  सिवाये  इसके  कि  श्राप  होलीडे दें  ।  मैं  मानता हुं
 कि

 उसमें  गरीबों  के  लिए  मकान  नहीं  बनेंगे  ।  ata  मिडिल  क्लास  के  मकान  तो  नहीं  पर  भले  ही  उन

 के  मकान  न  अपर  मिडल  क्लास  प्रौढ़  प्रपर  क्लास  के  मकान  तो  इस  हौलिडे  के  माह तहत  बनेंगे  ही

 बहरहाल  वह  बनेंगे  तो  ।  या  तो  गवर्नमेंट  की  कोई  दूसरी  बोल्ड  पालिसी  सामने  ara  नहीं  तो  ग्राम

 मकानों का  बनना  बन्द  हो
 जायेगा  |  हमारे  सामने  यह  तजुर्बा है  कि  जब  सन्‌  १९४५१  में  यह  होलीडे दी

 गई  तो  समन्दर  नसरी  डिप्लोमैटिक  एके  7,  सब्जीਂ  वगेरह  में  मकान

 बने
 ।

 भले  ही  उनके  किराये  ज्यादा  रहे  वह  बड़े रहे  हों  लेकिन वह  इसमें  शक  नहीं  ।  कौर
 उस

 की
 वजह  से  शहर  में  जो  प्रेशर  था  वह  कम  |: उभरा,  कौर  जो  पगड़ी  ली  ज.ती  थी  वह  भी  कम  हो  गई  हैं

 |

 श्री  दिये  दाना  :  कहां कम  हो  गई  है  ?

 चौ०
 ब्रह्म  प्रकाश

 :  वह  प्रेशर  कम
 प्रौढ़  दूसरे  किस्म

 के
 जो
 प्रेशर

 थे  हाउसिंग  पर
 वह

 भी
 इन

 मकानों
 की  वजह  से  कम  हुए  ।  इतनी  तादाद में  मकान  बने  ।

 यहां  जिक्र  किया  गया  कि  भले  ही  जो  रिटन  आये  उस  पर  पन्द्रह  या  बीस  फी  सदी  लगा दी

 लेकिन  उन  को  मकान  बनाने  की  इजाजत  दे  ।  मैं  पन्द्रह  बीस  फीसदी  के  हक  में  नहीं हूं  क्यों कि
 अगर  अप  रिटन  पर  इतना  लेने  के  बाद  मकान  बनाने  की  इजा जत  देते  हैं  तो एक  गलत  पालिसी  मानते

 ग्राम  जिस  फ्लैट  की  दर  ३००  या  Yoo  रु०  मकानों  का  बनना  रुक  जानें  से  उसका  किराया  ६००

 या
 ७००

 रु०  हो  जायगा  ।  थीं  इन  चीजों  की  वजह  से  कोई  जमीन  नहीं  खरीदता  है  ।  इसलिये  में

 होलीडे  के
 इतने

 रिटर्न  से  इत्तफाक  नहीं  करता  |  अराज  कीमतें  बढ़  रही  जमीनों  के  किराये  बढ़  रहे
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 या  जो  एक्सप्लायटेशन  हो  रहा  वह  इस  वजह  से  हो  रहा  |  कि  मकानों  का  बनना  बिल्कुल  बन्द
 हो

 गया  हूं  ।  लोगों  को  सहूलियत  नहीं  है  कि  वह  मकान  बना  सकें  |  वह  सहूलियत  ars  मिल  जाय
 तो

 म  समझता  हुं  कि  इस  तरह  की  स्कीमों  के  मातहत  मकान  बनेंगे  |
 में  मानता  हूं  कि

 इस
 तरह

 से
 क  ON

 क्लास  के  लिये  ही  मकान  लेकिन  वह  मकानों  के  पूल  में  ऐड  होंगे  ।  इस  वजह  से  मौजूदा  कं टेक्स्ट

 में  इस  हालिडे  से
 तो

 मैं  इत्तफाक  करता  हूं  क्योंकि  इससे  मकानों  की  ता  दाद  बढ़ेगी
 ।

 लेकिन  रिटों  इतना

 ज्यादा  नहीं  होनी  चाहिये  |

 इस  बिल  के  ग्रन्थ  से  नइ सेंस  कला  ज  हटा  दिया  गया  मुझे  अफसोस  है  कि  हम  किरायेदारों को

 ग्रोवर  मालिक  मकानों  को  एक  दूसरे  से  चीज  समझते  हें  ।  प्यार  किरायेदार कोई  नुइसेंस  क्रिएट

 करे  तो  उस  को  तो  निकाल  दिया  लेकिन  sere  मकान  मालिक  ऐसा  करे  तो  प्राय  क्या  करेंगे
 ?

 एक  ही  मकान  में  दोनों  रहते  हैं  ।  लेकिन  are  किरायेदार  नइसेंस  करेगा  तो  ड्राप  उसे  तो  निकाल

 देना  चाहते  हैं  लेकिन  मकान  मालिक  से  प्राय  कुछ  नहीं  बोलना  चाहते  हैं  ।  दुनिया  में  राज  बहुत  से  कानून

 बने  प्राप  उनके  मातहत  कार्रवाई  कीजिये  ।  लेकिन  जरा  सी  बात  के  लिये  किरायेदार  को  मकान  से

 खारिज
 कर  दिया

 यह
 में  समझता  हुं

 कि
 गर मुनासिब  हे  ।

 मुझे
 तो

 ऐसा  लगता  हे
 कि

 मकान  में

 रहने  की  हैसियत  से  अप  अज  भी  किरायेदारों  की  बनिस्पत  मकान  मालिकों  को  ज्यादा  ऊंचा  दर्जा  देने

 के  लिये  तैयार हैं  ।  चन्द  साथियों  ने  इस  तजवीज  को  रक्खा  में  इसकी  मुख़ालिफ़त  करता  हूं  ।

 इन  दाब्दों के साथ के  साथ  जो  बिल  यहां  रक्खा  गया  में  प्राम  तौर  से  उसकी  हिमायत  करता  प्रौढ़

 भ्रमर  इस  बिल  में  कोई  हे  तो  उनको  दूर  करने  की  कोशिश  की  जायेगी
 ।

 इसके  लिये  कई  स्नान

 है  ।
 मे  समझता  हुं  कि  वह  उनको  प्रभी  दूर  करने  के  लिये  तेयार  नहीं  हैं  कि  शायद  वह  जानते  हैं  प्रा इन् दा

 उन
 कमियों  को  वह  ज्यादा  बे  हतर  तरीक  से  दूर  करने  को  तेयार  होंगे  |  आखिर  में  में  यही  कहना  चाहता

 हूं  कि  हमें  कोई  बोल्ड  हाउसिंग  पालिसी  अख्तियार  करनी  चाहिये  |  उसके  बिना  यह  मसले  हल  नहीं

 हो  सकेंग े॥

 श्री  नवल  प्रभाकर  दिल्ली--रक्षित  भ्र नू सूचित  जातियां  अध्यक्ष  दिल्‍ली

 किराया  नियंत्रण  विधेयक  जो  कि  प्रवर  समिति  से  वापस  ara  वह  हमारे ्य  है  ।  प्रवर  समिति

 में  इस  के  जाने  से  पूर्व  ही  में  ने  इस  के  ऊपर  विचार  व्यक्त  पौर  उस  समय  मैँ  ने  इस  का

 पूर्णतया  विरोध  किया था  ।  किन्तु  जब  यह  प्रवर  समिति  में  अर  वहां  इस  की  प्रत्येक  पंक्ति

 पर  पूरी  तरह  से
 श्री  ऐ

 उस  के  बाद  बहुत
 सी

 बातें  सबंसम्मति से  तय  की  गई  प्रो  कुछ

 बहुमत से  तय  की  गईं
 |  कौर इस  प्रकार

 जो  यह  मौजूदा  विधेयक  वह  जितना  org  से  ल्

 हो  सकता  उतना  हुआ  है  ।  इस  के  इन्दर  हमारे  देश  में  जितने  भी  किराया  नियंत्रण  सम्बन्धी

 afafray  इस  समय  उन  सब  का  एक  तरह  से  सार  है  ।  जिस  अ्राधनियम के  मन्दर  कोई  भी  aa

 बात  किरायेदारों के  लिये  उस  सब  का  स  में  समावेश है  एक
 तरह  से  देखा  जाय॑

 तो  यह  सब

 एक  निचोड़  है
 ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने
 इस

 के  बारे  में  बहुत
 सी  बातें  कही  हैं  ।

 तीसरे  उपकरण  के  gerry  में

 कहा  गया
 कि

 सरकारी  मकानों  का  जो  किराया  है  उस  के
 ऊपर  इस

 विधेयक
 में  नीचे  नहीं

 ।

 मैं  समझता  कि  जो  सरकारी  मकान  बनाये  गये  जहां  तक  गरीब  लोगों  का  सम्बन्ध  अगर  हम

 झिलमिला  तारपुरा  में  जाते  हैं  तो  देखत ेहैं  कि  मकानों का  किराया  &  ह्०
 इसी  प्रकार  अगर  हम

 कीजो
 बेड़ी  में  जाते  हैं  तो  वहां  ११  या  १२  रु०  किराया है

 ।
 श्राप  हमारे  aaa  कौर  पुरी  मे  जायें

 तो  वहां  १२  रु०  किराया तय  होने  वाला  है  ।  जो  सरकारी मकान  उन  में  बहुत  बड़ी  तादाद छोटे

 मकानों
 की

 ग्र मेँ उन के
 उन  के

 सम्बन्ध
 में  यह  रहा  हूं  जिनमें  कि  सरकारी  करें  चारी  रहते  हैं  ।

 जहां पर  सरकारी  रहते  वहां  पर  तो  एक  प्रकार  का  किराया  नियंत्रण  है  ।  जितना  वेतन
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 भी  नवल

 उन  को  मिलता  उस  की  एक  खास  प्रतिदिन  उन  लोगों  को  देना  पड़ता  है  ।  यदि  उन  का  वेतन

 १००  रु०  है  तो  उन  को  १०  रु०  देना  इसी  तरह  से  ४००  रु०  वेतन  है  तो  उन  को

 Wo
 रु०  देना  होगा  ।  इस  प्रकार  से  तय  किया  हुजरा  है  ।  इस  के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  कि  जो

 सरकारी  भवन  मकान  उन  के  ऊपर  भी  नियंत्रण  यह  ठीक  नहीं  है  ।  नगर यह  नियंत्रण

 लगा  दिया  गया  प्रौर  उस  के  बाद  उन  मकानों  के  ऊंपर  teres  रंट  के  हिसाब  से  किराया  लिया

 गया  तो  में  समझता  हुं  कि  बहुत  से  मकानों  का  किराया  बहुंत  बढ़  जायगा  ।  कुछ  मकान  ऐसे  हैं

 जो  कि  सरकारी  हैं  कौर  उन  का  प्रयोग  व्यापारिक  दृष्टि  से  हो  रहा है  |  एं  मकानों

 जिन  का  उपयोग  व्यापारिक  दृष्टि  से  हो  रहा  कुछ  अधिक  किराया  ले  लिया  जाय  तो  में
 उस  म

 कोई  न्याय नहीं  समझता  ।  उसे  में  न्यायसंगत समझता  हूं  ।  एक  आदमी  यदि  कोई  व्यापार  करता  है

 भर  उस  में  वह  लाभ  उठाता  तो  मैं  समझता  हुं  कि  उस  के  लाभ  का  कुछ  रुपया  ले  कर  उसे

 गरीबों  के  लिये  मकान  बनाने  के  काम  में  लगाया  जाय  |  सलिय  तीसरे  उपबन्ध  के  सम्बन्ध  म॑  कुछ

 लोगों  ने  जो  संशोधन  दिये  में  उन  को  उपयुक्त  नहीं  समझता  हूं  ।

 एक  बहुत  बड़ी  बात  कंट्रोलर  यानी  नियंत्रक  या  प्रबन्धक  के  सम्बन्ध  में  भी  कही  गई  थी  वह

 एक  प्रकार  से  डिटेक्टर  होगा  ।  जो  उस  के  समझ  में  जायेगा वह  करेगा  ।  किन्तु  उस  के  सम्बन्ध म

 बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  वह  न्यायपालिका से  लिया  जायगा  ।  इस  सम्बन्ध में  इतना

 कह  सकता  हूं  कि  पिछले  जितने  भी  अधिनियम  हमारे  स  समान  में  रहे  उन  से  सम्बन्धित  श्रमिकों

 तक  न्यायालय  में  चलते  रहे  हैं  ।  किन्तु  इस  समय  जो  भी  भ्र भि योग  न्यायालय  में  चल  रहे

 में  समझता  हं  कि  जिंदल  की  जो  जनता  है  वह  सन्तुष्ट  नहीं  प्रौर  इसे  सब  लोग  जानते

 छोटा  किरायेदार जिस  बेचारे  की  श्राय  बहुत  थोड़ी  है  वह  दो  दो  साल  तक  मुकदमा  लड़ता

 यह  बहुत  विचित्र  सी  बात  लगती  है  ।  जब  कंट्रोलर  के  पास  यह  चीज  निर्णय  के  लिये  जायंगी

 तो
 उस

 में  यह  नहीं  होगा
 कि

 उस  oral
 को

 दो  दो  साल  तक  घूमना  पड़ े।  उसके  सम्बन्ध  में  बहुत

 ही  जल्दी  निर्णय  दे  दिया  फिर
 न्यायालय  के  लिये  बकौल

 वकील  के  लिये  फीस  चाहियें

 भ्र  फिर  वकील  के  गांग  पीड़  चूमने  के  लिये  चाहिये  ।  गवाह  तैयार  किसी  प्रौर  सच  कौर  झूठ  का

 मामला वहां  होगा  ।  किन्तु  जहां  तक  इस  कंट्रोलर  का  सम्बन्ध  उसके  सम्बन्ध  में  पहले  तो  वह

 उसके  प्रार्थना  पर  स्वयं  विचार  करेंगे  ate  उसके  बाद  यदि  सम्भव  होगा  उसको  मौके  के  ऊपर

 जाकर  भी  वह  देखेंगे  देखकर  निर्णय  तुरन्त  दे  देंगे  तो  सी  दृष्टि से  यह  जो  नियंत्रक

 कंट्रोलर  जो  है  उसको  रखा  गया  है  ।

 मकानों  की  मरम्मत  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  हत  हं  कि  यह  सही  है  कि  जो  मकान  मालिक  ह

 वे  मकानों  की  मरम्मत  नहीं  कराते  हैं  ।  प्रवर  समिति  के  सामने  जब  मकान  मालिकों  का  एक  प्रतिपक्षी

 मंडल
 था  तो  उन्होंने  बिलकुल  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा

 कि
 श्राप  हमें  कुड  भी  त  दे  दीजिये

 किन्तु  मरम्मत  नहीं  होती
 |  इस  विधेयक के  अन्दर  सा  प्रबन्ध  किया  गया  कि  मकान  मालिक

 को  मकान  की  मरम्मत  करानी  पड़े  प्रौर  यदि  वह  न  कराते  तो  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि

 मकान  की  मरम्मत  कराये  प्रो  उस  मरम्मत  के  लिय  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  साल  एक  महीने  का  ही

 किराया  काटा  उसमें  तीन  ate  ६  महीनें  तक  का  भी  किराया  मरम्मत  कराने  के

 काटा  जा  सकता  है  कौर  यदि  उससे  ay  भी  Sta  समझे  तो  वह  किरायेदार  कंट्रोलर के  परामर्श  से

 मरम्मत करा  सकता  है  ।

 निजी  के  लिये  मकान  खाली  कराने  का  भी  एक  मामला  है  ।  निजी  ऑ्रावइ्यकता के

 लिये  जहां  खाली  कराने  का  सम्बन्ध  मेरी
 उन

 लोगों  के  साथ
 TST  दर्दी

 है
 जिनका
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 कि  एक  मकान  है  ।  कज  कर  लीजिये  कि  एक  व्यक्ति  अपने  गाढ़े  पसीने की  कमाई  से  वह

 एक  मकान  खड़ा  करता  है  प्रौढ़  fat  वजद  से  वह  दूसरे  स्यान  पर  चला  जाता  है  या  दिल्‍ली

 कर  चला  जाता  है  तो  वापिस  लौटने  पर  उसके  लिये  एक  बड़ी  विधि  अवस्था  at  जाती  है  कि  वह

 कहां  जावे
 ?

 ऐसी  अ्रवस्या में  जिस  मकान  को  उसनें  तैयार  किया  यह  प्रावश्यक है  कि  बह  अपने  उस

 मकान  में  रहे  प्रौढ ़मैं  समझता  हूं  कि  यदि  वह  उसको  झप  ै  निजी  आ्रावश्यकता  के  लिय  खाली  लेता

 है  वो  इस  में  कोई  TUE  नहीं  है  ।

 एक  बात  ग्रोवर है  ।  एक  व्यक्ति  है  उसके  पास  मान  लीजिये  कि  तीन  कमरे  वाला  मकान  है

 एक  कमरे  में  वह  रहताहै  प्रौढ़  दो  कमरे  उसने  किराये  पर  दे  दिये  हैं  किन्तु  धीरे  जब  saat  परिवार

 बढ़ने  लगता है  तो  उसको  कौर  अधिक  स्थान  को  श्रावद्यकता  पड़ती  है  ग्रोवर  ऐसी  अवस्था म में  यदि

 उसको  अपना  मकान  बाती  करा  लेने  को  इ  जा  उत  दे  दी  जाती  है
 तो

 में  समझता  हूं  कि  कोई  गुनाह  नहीं  है
 ।

 an  ON

 बहुत  सारे
 मकान  मालिक  मैंने  ऐसे  दे  ठे  हूँ  जिनकी  कि  अवस्था  किरायेदारों  से  भी

 बहुत
 गई  गुजरी

 gat  बदतर  है  ।  परब  अनुमान  ahaa  कि  जो  दिल्‍ली  शहर में  पुराने  मकान  हैं  उनमें  से  अधिकांश

 मकानों का  किराया  २,  २  रुपये  माहवार  है  प्रौढ़  ag  विचार  कीजिये  कि  साल  भर  में  मकान  मालिक

 को  २४  पये  बतौर  किराये  के  मिलते  हैं  प्रौढ़  स्वयं  समझ  सकते  हूं  कि  अगर  साल  भर  के  किराया

 यानी  २४  रुपये  से  भी  उन  मकानों  की  मरम्मत  कराई  जाय  तब  भी  उन  की  क्या  मरम्मत  आजकल

 हो  पायेगी  ।  लिये  में  नहीं  समझता  कि  art  वह  स्वयं  निज  की  प्रावय्यकता  के  लिये  मकान

 खाती  करा  लेता  है  तो  इस  में  क्या  बुराई  है
 ।

 इसके  अलावा  यदि  ag  किसी  प्रपंच  की  वजह  से  खाली

 कराना चाहता  किसी  को  मर्कान  बे  चना  है  waar  किसी  दूसरे  को  किराये  पर  उठाना  चाहता

 ह ैतो  समें  उसके  लिये  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाये  ।

 उप किरायेदार  या  संबनैटिंग  का  जो  मामला  है  वह  भी  इती  में  भ्राता है  ।  इस  मामले को

 बहुत  सोवा समझा  बहुत  सारे  मित्रों  पका  विरोध  किया  ate  वेसे  देखा  जाय
 तो  यह  विरोध

 करने  की  बात  भी  है  ।  एक  व्यक्ति  मकान  किराये  के  ऊपर  लेता  है  र  उसकी  ales  किराये  के

 ऊपर  चढ़ा  देता  है
 तो  यह  एक  ग्रिपर  है  किन्तु  यद  देख़  करके  कि  उसन  एक  गरीब  किरायेदार रहता  है

 उसको  हानि  नहों  होनी  चाहिये  ।  उसके  लिये  ag  छट  दे  दी  गई  है  कि  उसको  सीधा  किरायदार

 मान  लिया  जायेगा  ।  यह  एक  अछी  बात  है  प्र  मैं  समझता  हूं  कि  ay  ठीक  है  ae  मुनासिब है  ।

 इसक  होलीडे  की  बात  कही  गई  है  प्रौढ़  मकानों  के  नवनिर्माण  को  प्रोत्साहन  देने  की  बात  कही

 में  TAMA
 ग

 की  आवश्यकता को  समझता  हूं  कौर
 स्वीकार

 करता  हुं  लेकिन  में  समझता  हूं  कि
 बड़े  बड़े  प्राणियों  को  ही  लाभ  होगा  क्योंकि  अराज  दिल्‍ली  की  अवस्था  ऐसी  है  कि  उसमें  छोटे  मोटे

 भ्रामक  का  गुज़ारा  होना  बहुत  कठिन है  ।  बाप  अनुमान  कीजिये  कि  टाऊन  प्लानिंग  के  अनसार

 दिलना  नें  जमीन  का  एक  प्लाट  २००  गज़ का  होना  चाहिये और  उस  २००  गड़  के  प्लाट  की  जो  कि

 दि र न्न्न नी केके के  केन्द्रीय  स्थान  से  ७,
 ८  मील  की  दूरी  पर  के  जायेंगे  तो  के  डिन  २०  रुपये

 प्रत  ay  गज़  से  कम  मिलेगा  नहीं  पौर  यदि  २०  पये  गज़  के  द्व्साब  से  २००  गज़  प्लाट  की

 कीमत
 का  हिसाब  गये

 तो
 उस  प्लाट

 की
 ही  कीमत

 0.0
 या  उससे  ऊपर  पहुंच  जाये  सं  फिर

 उसके ATT  उसको  १०,  १२  हजार  रुपया  लगाना  डेग  इस  तरह  १२  या  १४५  हजार  रुपये  में

 कहीं
 जा

 कर  एक  मामू  ती  मकान  बनेगा
 ।  १२  या  १५  हजार  रुपये  एक  छोटे  से  मकान  के  लिये  wa

 करने  पड़ते  द  तो  are  स्वयं समझ  सकते  हैं  कि  मज़दूर  र  पेशा  लोग  क्या  कभी  भी  अपना  मकान  स्वयं

 बनाने
 में  समझे  हो  सकते  हैं

 ?
 किन्तु  जैसा  कि  ated  साहब  नें  कहा  कि  मकान  बनाने  से  यह  लाम

 जरुर  होगा
 कि

 कुछ  लाग  वहां  रह  सकेंगे
 ।  इस  बिल में  कुछ  ऐसा  प्रबन्ध  नहीं  हो  सका  किन्तु में

 पटु  ज़रूर  चाहता हूं  कि  जो  गरीब  ब्यक्ति  उनके  fa  सरकार की  कोई न  ga  तरीके की
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 व्यवस्था  जरूर  होनी  चाहिये  जिससे  कि  गरीब  आदमियों  को  और  उन  व्यक्तियों  को  जो  कि  स्वयं  के

 लिये  मकान  निर्माण  करना  चाहते  '  किन्तु  उनको  मकान  नसीब  नहीं  होता  उनके  लिये  मकान

 का  प्रबन्ध  करे  ।  उनके  लिये  मकान  का  प्रबन्ध  किस  तरीके  से  हो  सकता है
 ?

 वह  उसी  अवस्था मं

 सम्भव  हो  सकता  है  कि  जब  सरकार  उनको  बगर  किसी  कीमत  के  ज़मीन  दे  ale  मकान  बना  '  के

 उनको  ऋण  तभी  उनके  मकान  बन  सकते  हैं  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  हरिजनों  के  लिये  एक  स्कीम है  ।  जहां तक  हरिजनों के  लिये  की  गई  स्कीम

 का  सम्बन्ध  है  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  वह  केवल  देहातों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  शहर  के

 wea  वाले  हरिजन  तो  उससे  भी  वाचन  हैं  ।

 rat  यह  बताया  गया  कि  दिल्‍ली  में  बहुत  से  आदमी  गन्दी  बस्तियों  में  रहते  ह  कौर  बहुत

 से  व्यक्ति  ऐसे  हें  जोकि  झोंपड़ियों  में  रह  रहे  हूं  प्यार  उन  झोंपड़ियों  की  अवस्था  भो  बहुत  दयनोय

 मेरा  सरकार
 से

 यही  नम्र  निवेदन
 है  कि

 ate  वास्तव  में  हम
 इन

 लोगों  को  मकान  देना  चाहते  हू
 या

 इन  लोगों  को  मकान  सहूलियत  देना  चाहते  तो  जैसा  मेंने  कहा  जो  लोग  किसी  वजह  से

 जमीन  नहीं  खरीद  उनको  जोन  मुफ्त  दा  उनको  मकान  बनाने  के  लिये  ऋण  दिया

 जाये  श्र  मकान  में  जो  सामान  लगे  वह  कंट्रोल  रेट  पर  मिले  ।  अराज  दिल्‍लो  में  जो  मकान  का  सामान

 है  उसकी  कीमतें बहुत  बढ़  गई  अगर हम  सन्‌  PERE
 की

 दुष्टि  से  देखें  तो  वह  कामत  पांच
 गुनी

 हो  गई  सच  Ra RE  में  ईट  का  भाव
 ४

 रुपया  हजार  था  मौके
 ४०  रुपया  हजार  सिमट

 का  बोरा  जो  उस  समय  २.  रुपय  का  मिलता  था  अराज  ७  रुपये  का  मिलता  पत्थर  जोकि  चार

 पांच  रुपये  में  एक  ट्रक  भ्राता  था  राज  उसका  दाम  ४५  अर  ४०  रुपये  लोहे  की  भो  कीमत  इसी

 तरह  से  बढ़ी  हुई  है
 ।

 लकड़ी
 की  कामत  ६  सात

 गुनी  बढ़ो  हुई  हैं
 ।

 इसलिये  में  कहता  हूं
 कि  यदि

 दिल्‍ली में में  हम  वास्तव
 में

 लोगों
 को  मकान  के  मामले  में  राहत  देना  चाहते हूं  हमें  मकान  का

 मैटीरियल  भी  सस्ता  करना  पड़ेगा  ate  लागों
 को  Maataq  भाव  पैर  देना  होगा  ।

 अन्त में  में  इस  बिल  का  पूर्णतया  समथेन  करता  हूं  नाश  करता  हूं  कि  जहां  यह  विधेयक

 किरायेदारों  को  लाभ  पहुंचायेगा  वहां  जो  लोग  झोंपड़ीयाँ  और  झुग्गियों  में  पड़े  है  उनके  लिये  भी

 कोई  ऐसा  प्रबन्ध  किया  जायेगा  re  या  तो  उनके  लिये  सस्ते  मकान  तैयार  हो  सकें  या  सस्ते  किरायों पर

 उनको  मकान  मिल  सकें  ।

 सुभद्रा  जोद  :  were  राज  जिस  बिल  पर  हम  यहां  विचार

 कर
 रहे  हूं उसके  बारे  में  सब  से  पहले  तो  में  यह  श्री  करना  चाहती  हूं  कि  पिछली  दफा  शक्ल

 में

 यह  बिल  प्राया  था  उससे  इसकी  शक्ल बहुत  बेहतर हो  गई  में  उन  सदस्यों में  ar  जिन्होंने

 इस  बिल  की  तकरीबन  तमाम  चोरों  को  उस  समय  खंडन  किया  था  ।  अज  में  होम  मिनिस्टर
 साहब

 को
 मुबारकबाद  देती  हूं  उनसे  उम्मीद  बहुत  दिलचस्पी  &  कर  इसको

 बहुत  कुछ  बेहतर  बना  दिया
 है

 ।-

 कुछ
 चीजों  को  में  जिक्र  करना  चाहती  हू  जिन

 चीजों  में  यह  बिल  बेहतर  हो  गया  है
 का

 जिक्र  कर  के  में  हाउस  का  वक्त  लेना  नहीं  क्योंकि  इस
 पर

 ह्म  मिनिस्टर  साहब  पहले  रोमनों

 डाल
 चुके

 ह
 हूं  र  कुछ  रोशनी  वह  अखिर  में  इस  पर  में  एक  बहुत  बड़ो  बात  जिसको

 मूं  फंडामेंटल  जिक्र  करना  चाहती  हूं  ।

 यह  बिल  रेंट  कंट्रोल  बिल  फिर  भी  श्राप  देखें  क  जिस  शक्ल  में  यह  बिल  है  उस

 शक्ल  में  इमारती  at  शौर  नई  इमारतोंਂ  कों  बिलकूल  agar  छोड़  दिया  गया है  कौर  इस
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 को  रेंट  तौलिये  कहा  जाता  में  इसका  जिक्र  करना  चाहती  में  होम  मिनिस्टर  साहब  का  इस  तरफ

 ध्यान  दिलाना  चाहतों  हूं  कि  दिल्ल  में  जो  रेंट  कंट्रोल  की  झा वाज  उठी  जो  किरायेदारों  में

 कार  मचा  था  वहू  उन  इमारतों  के  बारे  में  नहों  था  जोकि  बहुत  वर्ष  पहले  बन  चुकी  थीं  ।  उन  इमारतों

 के  किरायों  के  कंट्रोल  के  लिये  तो बहुत  कानून  बन  चुके  थे  कौर  उनके  किराये  कंट्रोल  किये  जा  चुके  FI

 यह  जो  किरदारों  की  तरफ  से  हाहाकार  मचा  था  यह  तो  उन  इमारतों  के  बारे  में  था  जा  कि  पिछली

 दफा  बनो  हैं  ate  जिनको  कि  रेंट  होलीडे  दिया  गया  है  ।  उनके  किरायों  को  देख  कर  दिल्‍ली  का

 बच्चा  बच्चा  त्राहि  त्राहि  करने  लगा  था  |  शायद  हाउस  के  सदस्यों  को  इन  मकानों  के  किरायों

 का  ग्राइडिया न न  जा  कर  देख  सकते  पुराने  मकानों  के  कराये  दो  रुपये  कौर दस  रुपये

 गराज  इन  नवे  मकानों  के  एक  एक  कमरे  का  HMA  ६०  रुपये  से  ले  कर  दो  सौ  फोन  सौ  ग्रोवर  चार

 सौ  रुपया तक  है  ।

 मेरी  समझ  में  यह  इंसेंटिव  की  बात  नहीं  राती  जोकि  कही  जा  रही  है  ।  अ्राज हम बीसवीं हम  बीसवीं

 सदी  में  रह  रहे  राज  हम  समाजवाद  का  नारा  लगाते  ह  अगर  सरमाये दारों की  तरफ

 से  कहा  जाये  कि  तरह  से  हम  पैसे  की  शकल  में  AAT  चाहते  हें  wae  उसका  इंसेंटिव  नहीं

 तो  हम  काम  नहों  तो  के  जमाने  में  हम  को  उन्हें  इस  तरह  का  इंसेंटिव  देना  मुनासिब

 नहीं  हो  सकता  |  वह  चला  अराज  जहां  जहां  भी  प्राइवेट  एंटर प्राइज  हो  रहा  है  उस  पर  हम

 कंट्रोल लगा  रहे  हम  उन  को  प्रासाद  नहों  छोड़  देते  चाहे  वह  खुराक  का  मसला  हो  या  मकानों

 का  मसला  में  यह  से  प्रजा  करना  चाहता  हूं  कि  खुराक
 का

 मसला  प्रौढ़  मकानों  का  मसला
 तो  सरकार  की  अरपन  खास  जिम्मेदारी  द्वारा  पर  ग्राम  हम  इस  बात  को  तसलीम  करते

 हू  कि  हुकूमत  की  हालत  ऐसो  नहों है  कि  वह  हर  बच्चे  को  मकान  दे  सके  ग्रोवर  हर  बच्चे  को  खुराक

 मुहय्या  कर  लेकिन  अगर  राज  जनता  को  सरमाये दारों  के  हाथ  में  बिना  कंट्रोल  के  छोड़  दिया

 जायेगा  तो  उनकी  जो  हालत  होगी  उसका  बाप  अन्दाजा  लगा  सकते  नश  हजारो  लाखों  लोग  इन

 मकानों  में  रहते  हजारों  सरकारी  कर्मचारी  जिन  को  सरकार  मकान  नहों  दे  सकती  वे  इन  मकानों

 में  रहते  wa  भाप  देखें  कि  अगर  एक  सरकारी  मुलाजिम  मकान  के  किराये  पर  अपनी  आमदनी
 का  ४०  या  ५०  फीसदी  खर्चे  कर  देता  है  तो  वह  अपनों  श्राम दनो  को  नाजायज  तरीकों  से  बढ़ाने  के

 लिये  मजबूर  तो  में  यह  अदब  से  दर्ज  करना  चाहती  हूं  कि  थे  लोग  जोकि  झनकंट्रोल्ड  रेट  पर

 मकान  किराये  पर  देते  हैं  ये  लोग  दिल्‍ली  में  करप्शन  के  बड़े  भारी  सोर्स  इसलिये हमें  उन  पर  काब
 करना  चाहिय े।

 दूसरी  बात  में  यह  ्  करना  चाहती  हूं  कि  राज  जगह  जगह  से  यह  आवाज़  उठ  रही  है  कि

 जमीन  पर  सीलिंग  होना  किसानों  क  खेती  की  जमीनों  गांवों  की  जमीनों  पर  सीलिंग

 लगाई  हम  ने  इस  चीज़  को  माना  ग्रोवर  स्वी  कार  किया  तो  दूसरे  कोने  से  यह  भी  आवाज  उठने

 लगी  कि  अरग  गांवों  की  ATA  की  सीलिंग  लगाई  गई  कौर  शहर  वालों  की  भ्रामरी  पर  सीलिंग

 नहीं  लगाई  गई  तो  यहं  बात  अन्यायपूर्ण  होगी  ।  इसलिये  अगर  राज  शहरों  के  मकान  मालिकों  को

 खुली  छूट  दी  गई  तो  उसके  नतीजे  frat  भी  तरह  अच्छा  नहीं  होंगे  और  ऐसा  करना  न्यायसंगत  नहीं

 इसलिये  में  गरदन  से  ae  करना  चाहती  हूं  कि  होम  मिनिस्टर  साहब  इस  पर  फिर  से  गौर

 यह  में
 मानने  को  तैयार  नहीं  हूं  कि  छूट  न  देने  से  मकान  नहीं  बनेंगे  ।  कुछ  साथियों  ने  कहा  कि  अगर

 सीलिंग  लगाई  गई  तो  मकान  कम  बनेंगे  शर  अगर  कंट्रोल  न  रखा  गया  तो  मकान  ज्यादा  बनेंगे  |
 में  तो  कहता  हूं  कि  सरकार  श्र  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  मकान  aaa  |  लेकिन  मैं  से  अज

 चाहता  हूं  कि  जब  तक  सरकार  कंट्रोल  नहीं  करेगी  तब  तक  वह  भी  मकान  नहों  बता  सकी  ।

 इसलिये  सरकार  नहीं  बना  सकेगी  कि  दिल्लो  में  जोनों  की  कीमतें  बहुत  बढा  दी  गई  हें  ।  इसी  वजह से
 कोई  कोआपरेटिव  सोसाइटी  या  कोई  मामूली  staal  जमीन  खरीद

 नदीं
 ।
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 [adi  सुभद्रा

 महोदय  पीठा
 तीन

 में  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जब  एक  भ्रामक  को  खुली  छट  हो  कि  वह  अपने  मकान
 का

 जो  चाहे  किराया

 ले  सकता  तो  यह  एक  कुदरती  बात  है  कि  वह  ज्यादा  से  ज्यादा  रुपया
 खच

 करने  के  लिये
 तयार

 ज़मीन  कौर  बिल्डिंग  मैटीरियल  के  लिये  उसको  जितनी  भी  कीमत  देनी  वह  देन  के
 लिये

 तैयार  इस  तरह  से  एक  विशिष्ट  सकल  सा  बन  गया  किराया  कंट्रोल  न  करने  की  वजह
 से

 दिल्‍ली  में  मकानों  के  व्यापार में  इतने  रिट्ज  डो  गये  ह  जितने  की  दूसर

 बिजनेस  में  नहीं  राज  मकान  बनाना  इतना  महंगा  हो  गया  है  कि  सरकार  उसका

 मुकाबला  नहीं  कर  सकती  जब  भी  हम  डेवलपमेंट  वालों  को  या  स्लम  क्लीयरेंस  वालों  को  कोई

 जमीन  दिखाते  तो  वे  कहते  हे  कि  अड़ोस-पड़ोस  में  मकान  बन  जाते  की  वजह  से  वेह  ज़मीन  इतनी

 महंगी  हो  गई  है  कि  सरकार  उस  को  ले  कर  किसी  कोआपरेटिव  सोसायटी  को  नहीं  दे  सकती  यह

 wet  करना  चाहती  हुं  कि  wat  कंट्रोल  इकॉनोमी  कंट्रोल  प्राइवेट  एंटरप्राइज़स  तो  सरकार

 या  कोआपरेटिव  सोसायटी  मुकाबला  कर  सकते  वर्ना  वे  मुकाबला  नहों  कर  सकते  इसलिये

 में  कैपिटलिस्ट्स  की  इस  बात  में  विश्वास  नहीं  करती  हं  कि  हमारे  लिये  कोई  व  नहीं है  हमारे

 लिये  कोई  इनसेंटिव  पेदा  किया  हमारे  मन  में  अ्रायगा  वह  करने  दिया

 हमें  मनचाहा  किराया  वसूल  करने  दिया  तो  हम  मकान  वर्ना  हम  नहीं  बनाया
 |

 में  समझती  हूं  कि  ware  कम  भी  fens  कम  भी  प्राफिट्स  तो  जो  रुपया  इनवेस्ट  करना

 वे  मकान  बनायेंगे  ।  इसलिये  किराये  के  मामले  में  खुली  छट  नहीं  दी  जानी  चाहियें  |

 जहां  तक  एविएशन  का  ताल्लुक  यह  कहा  गया  है  कि  are  मालिक-मकान  को  मुनासिब

 ज़रूरत  wal  फ़ैमिली  के  लिये  ज़रूरत  तो  वह  अपना  मकान  खाली  करवा  सकता  मं

 चाहती  हं  कि  इसमें  यह  भ्रमेंडमेंट  कर  दिया  जाय  कि  जिस  किरायदार  से  मकान  खाली  करवाया

 उसको  यह  इजाज़त  मिलनी  चाहिये  कि  नगर  वह  चाहे  तो  वह  उस  मकान  में  रह  जिस  को

 मालिक  मकान  अपना  कुनबा  बढ़  जाने  से  या  स्टेटस  बढ़  जाने  से  खाली  कर  के  झपने  मकान  में  कराना

 चाहता  है  ।  इससे  कानून-बाजी  से  बचने  का  मौका  रहेगा  |

 इस  बिल  में  यह  भी  रखा  गया  है  कि  भ्रमर  कोई  मालिक-मकान  अपना  मकान  ख़ाली  करवा  लेता

 है  कौर  उसी  किरायेदार  को  नहीं  देता  किसी  ae  को  दे  देता  तो  कंट्रोलर  तो

 उसी  किरायदार  को  उस  में  रखेगा  |  लेकिन  इसके  साथ  ही  एक  खतरनाक  बात  जोड़  दी  गई  जिस

 की  तरफ़  मेरा  ध्यान  पहले  नहीं  गया  वह  यह  है  कि  are  उस  किरायेदार  को  मकान  नहीं

 तो  उस  को  कम्पेन्सेशन दिलवाया  जायगा  ।  यह  बड़ा  खतरनाक मामला  इसका  नतीजा

 यह  होगा  कि  हालांकि  किरायेदार  पौर  मालिक-मकान  दोनों  को  पगड़ी  लेने  से  मना  कर  दिया  गया  है

 लेकिन  इस  तरह  किरायेदार  के  लिये  रुपया  एक्सेप्ट  बनने  का  बहाना  हो

 को  ज्यादा  रुपया  मिलता  तो  वह  थोड़ा  सा  कम्पेन्सेशन  दे  कर  किरायेदार  से  छुटकारा  पा  लेगा
 |

 दुकानों  के  मामले  में  खास  तौर  पर  ऐसा  हो  सकता  इस  तरह  मालिक-मकान नपते  मकान  खाली

 करवाते  रहेंगे  ।  इसलिये  इस  तरफ़  भो  हमको  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  भ्रम ले दारों  की  लेंड  को  भी  प्रे मिसिज़  की  डेली  निशान  में  रख  दिया

 गया  है  पुराने  कानून  में  उनको
 जो  प्रोटेक्शन दी  गई  उसको  एक  साल  के  लिये  बढ़ा  दिया

 गया

 में  यह  करना  चाहती  हूं  कि  इस  पर  जल्दी  से  जल्दी  ग़ौर  किया  ताक  कड़ों  एसा

 न  हो  कि
 वह  पीरियड  खत्म  हो  जाय  ae  कोई  उलटी  संघो  बात  लोगों के  सामने  अप  कार  टैलेंट्स

 को  कानन  में
 जो  NHS SEC Jrqrray  प्रोटेक्शन  शर  रिलीफ़  दिया  गया  वह  उन  से  छे  लिया  नाय  ।
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 यह  भी  प्रोवाइड  किया  जाना  चाहिये  कि  जरगर  ज़मीन  या  मकान  को  उसका  मालिक  तो

 उसके  किरायेदार  ar  प्रथम  अधिकार  होना  चाहिये  कि  जरगर  वह  उसको  ख  रीदना  तो  सरोद  ले  |

 अगर  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  दिया  तो  किरायेदारों  की  उम्मी दें  रोक  ज्यादा  पूरी  होंगी  ।

 किरायेदारों  को  रसल  शिकायत  पुराने  मकानों  से  नहों  बल्कि  जो  नये  मकान  बन  रहे
 उन  से

 श्री  प०  नायर  :  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करते  हुए  मुझे  दो  बार  भ्राइचयं

 gall  एक  तो  यह  कि  गृह-कार्य  मंत्रो  ने  स्वयं  कहा  कि  उन्हें  विमान  टिप्पणों  से  आइये  हुआ  में  भी

 संयुक्त  समे  का  सदस्य  प्रौढ़  मेरा  विचार  है  कि  कई  टिप्पण  प्रस्तुत  हो  सकते  थे  |

 दूसरा  यह  कि  श्री  ब्रह्म  प्रकाश  जो  ने  मनमाना  लेने  को  बात  की  हालांकि  वह  कई  एक

 किरायेदारों  की  संस्थापकों  के  सं  रक्षक  हम  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हैं  सं  भक्त  समिति  में  उन्होंने

 हमारे  विभिन्न  संशोधन  स्वीकार  कर  परन्तु  यदि  कोई  संशोधन  उनको  मूल  बातों  से  सम्बन्धित

 तो  वह  अपनो  बात  पर  प्री  मत  हमें  श्रीमती  टिप्पण  भी  प्रस्तुत  करना  पड़ा  ।  मेरा यह

 सेव्य  है  कि  में  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  दूं
 ।

 प्रमाणिक  किराये  के  सम्बन्ध  में  हमारा  सुझाव  ६*/,  प्रतिश्त  का  था  जब  कि  सरकार  ने
 ७

 प्रतिशत

 स्वीकार  किया  दिल्‍ली  में  जमीनों  को  फामतें  ५०  से  लेकर  १००  प्रतिशत तक  बढ़ो  हूं  ।  में  यह  बात

 मामने  को  तत्पर  नहीं  दिल्ली  में  ये  जो  अधिक  से  अधिक  मकान  बने  है ंवे  मध्यम  लेगो  के  अथवा

 साधारण  व्यक्तियों  के  लाभ  के  लिये  ह्  सं  शक्त  समिति में  यह  बात  स्वीकार  की  गयो  थी  कि  FEYR

 के  बाद  far  भी  गैर  सरकारी  साधनों  द्वारा  कोई  मकान  दिल्लो  maar  नई  में  निर्मित  नहीं

 बड़ी  बड़ो  इमारतें  बन  रहों  परन्तु  थोड़ा  राय  वाले  लोगों  के  लिये  कुछ  नहों  किया  गया  |

 सारो  स्थिति  का  ध्यान  रखते  हुए  हो  प्रमाणिक  किराया  निर्धारित  किया  जाना  इस

 दिशा  में  एक  यह  भी  दी  गया  सरकार ने  भो  अपनी  सम्पत्ति के  पट्टें  को  २०  गुणा  अ्रधिक  कर

 दिया  मेरे  पास  इस  सम्बन्ध  मे  कोई  तथ्य  नहों  टैगोर  न  gl  में  इस  वृद्धि  का  कारण  हो  जानता

 of),  प्रतिशत  निर्धारित  करने  को  यह  दलाल  गलत  यह  ठ।क  है  कि  जमान  को  कोमल

 बढ़ी है  परन्तु  हमारे  जोवन  व्यय  का  स्तर  तो  नभ  जैसा  ही  चल  रहा  इस  मामले  पर  सरकार

 हमारे  दृष्टिकोण  से  सहमति  नहों  हो  सकी  अर  हमें  श्रीमती  टिप्पण  प्रस्तुत  करना  पड़ा  ।

 मनमाने  किराये  लेने  का  प्रश्न  ae  बहुत  बुरी  चीज़  है  कौर  इससे  दो

 महत्वपूर्ण  प्रश्न  उत्पन्न  होते  ह  पुनर्वास  मंत्रालय  द्वारा  जो  मकान  बनाये  गये  हूं  भ्र ौर  जो  १९४५१  के

 बाद  हा  बने  उन्हें  छंट  मिलनों  चाहिये  |  परन्तु  क्या  की  शभ्रवस्था  में  उनका  किराया

 बढ़ाया  जाना  उचित  न्  ८०,  Ro  रुपये  का  मकान
 राज  २००,  ३००  रुपये  तक  पहुंच  रहा

 हम  उस  सम्बन्ध  में  क्या कर  रहे  हूं
 ?

 एक  प्रो  महत्वपूर्ण प्रश्न  इस  सम्बन्ध  में  यह  उल्लेखनीय

 है  कि  तान  चौथाई  दिल्लो  को  तो  गन्दो  बस्तियां  नौबत  कर  दिया  गया  उन्हें  साफ  कर  के  नई

 इमारतें  बनाई  जानी  ही  यह  नई  इमारतें  होंगे  ale  किरायदार  मनमाने  किराये  लेने  के  इस

 उपबन्ध  में  फंस  जावेंगे  ।  इसा  कारण  हो  हम  छट  की  व्यवस्था  करने  के
 विरोधों  मेरे  से  पूवे

 मेरे  मित्र  इस  बात  को  सविस्तार  समझा  चुके  हें  ।

 किराया  बढ़ाने  का  जहां  तक  रन  यह  कहा  गया  कि  इम्पीरियल  होटल  जिसका  वारिक

 मुनाफा  १८,  १९  लाख  भो  उतना  हा  किराया  दे  रहा  है  जितना  कि  वह  दस  वर्ष  पहले

 दे  ता  ag  किराया  बढ़ता  चाहिये  |  इसलिये  हम  ने
 संयुक्त

 समिति
 में  निवास

 के  लिये

 झंप्रेजी  में
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 वृ ०  पृ०

 अन्य  उद्देश्यों  के  उपयोग  करने  वाले  मकानों  में  ग्रस्त  कर  लेने  की  बात  पर  जोर  दिया  था

 और  इस  सिद्धान्त  को  स्वीकार  भा  कर  लिया  गया  था  ।  इसके  अतिरिकत  राज  हालत  यह  है  कि

 बिना  पगड़ा  के  कोई  भो  मकान  उपलब्ध  नहीं  दोता  परन्तु  डसे  हस्तक्षेप्य  ग्रपराव  नहीं  माना

 जिससे  कि  grist  लेने  वालों  को  करो  सजा  दा  जा  सके

 इसके  अतिरिक्त  किराया  नियंत्रक  की  बात  है  जब  हम  यह  मानते  हें  कि  हमा  रो  न्यायपालिका

 का  कार्य  ठोक  चल  रहा  तो  नियंत्रकों  को  भा  उसके  aaa  कर  देता  क्यांकि  इस  सिलसिले

 में  सारे  मामले  श्रत्ासनात्मक  तो  नहा  होते  ।  कई  एक  मामलों  पर  गवाह  इत्यादि  लेने  होते  ह  AK

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  के  अनुसार  कायथ  करना  होता  केवल  प्रशासनिक  अधिकारों  इस  मामले

 में  काकों  date  oo  गर्त  मेरा  निवेदन  है  कि  इत  मामले  में  भो  मंत्री  महोदय  को  अपने

 ais art  में  परिवर्तन  करना  चाहिये  ।  जब  हम  अपनो  न्यायपालिका  पर  इतना  विश्वास  रखते  हैं

 तो  इन  नियंत्रकों  को  उसके  wart  रखा  जाना  अधिक  उत्तम  होगा  |

 कभी  तबीअत  घोष  :  इस  frag  का  क्षेत्र  बड़ा  सीमित  इस  समय
 हम

 जो

 विधान  बना  रहे  हैं  उसनें  न  केवल  दलल  निवासियों  के  हितों  रक्षा  व्यवस्था  होना

 प्रत्युत  यह  इस  टपोरी  का  होना  चाहिये  कि  राज्य  विवान  मंडल  भा  इससे  लगा  ले  सरक  |  क्या

 हम  विवेक  को  इत  प्रकार  के  स्तर  तक  लाने  में  सफल  Bre ९
 rf  अ  ?  fagan  को  परिधि  में  दो  हो  बातें

 mat  प्रमाणिक  किराया  निर्धारित  करना  ग्राम  श्रना।वरथक  निष्कासन  को  रोकता  ।  अतः  इत  में

 दो  ह  पक्ष  हो  सकते  एक  किरायेदार  ग्राम  दूसरा  मकान  मालिक  ।  कब  श्राप  मकान  मालिक  को

 परिभाषा  देखे  ।  दिल्लो  में  कोई  संपदा  भा  बना  ले  तो  मकान  मालिक  हो  यह  बात

 ठोक  नहीं  मत  मैंने  श्रीमती  टिप्पण  वस्तुत  किया  में  ने  मकान  मालिक  का  परिभाषा

 सम्बन्ध  भा  सुझाव  feat  था  ate  Ta )  Tada  है  fie  संशोधन  संख्या  १३५  के  रूप  में  सरकार  ने

 हमारा  कुछ  बातें  स्वीकार  हैं  ।  पहले  जो  का  परिभाषा  fat  शित  क  वहू  भा  कोई

 ठोक  नहीं  इस  सम्बन्ध  नें  मेंने  संशोधन  feat  जो  कि  आखिर  में
 सरकार

 दारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।  Sq-feTTATR  के  मामल  में  स्पष्टीकरण  कर  दिया  जाना  चाहिये

 अ्रन्यया  नियंत्रकों  द्वारा  इसके  faa-faa  ्य  निकाले  जावेंगे  और  विधान  में  कमो  रह

 जायेगा  |

 में  खंड
 की  प्रोर  भ्राता  मेरी  यह  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  सरकार  कोਂ  अ्रसाधारण

 किरायेदार  अथवा  मालिक  मकान  क्यों  माना  जा  रहा  कहा  गया  है  कि  खंड  ५  को  व्यवस्था

 पगड़ा  झँवा  सलाम  को  पुरा  करने  के  लिये  को  सभा  तक  तो  हम  ने  gat  विधान  देखा

 जिससे  यह  पगड़ा  फ  लानत  दूर  हो  सके  ।  खैर  हमें  इसे  प्रोत्साहन  tat  देना  परन्तु

 कई  ऐसे  उपबन्ध  है  जिससे  पगड़ा  को  जो त्सा हन  प्राप्त  होता  जैसे  कि  खंड  ५(४)

 खंड  ६  में  अचानक  किराये  का  पार भावा  का  गई  है  ।  जोर  इसका  हिसाब  लगाना  बड़ा  मुकल

 काम  होगा ।  इता  प्रकार  निष्कासन  का  seq  भा  जटिल

 में  इसे  बात  के  पक्ष  में  नहों  कि  नियंत्रकों  की  नीति  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जाये  ।  मेरा

 vata  था  कि  नियंत्रकों  का  के  बारे  में  पंजाब  का  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाघीश

 द्वारा  सिफारिश  की  जानो  चाहे  ।  इसे  गह-कार्य  नत्रा  महोदय  ने  स्वीकार  नहीं  किया  मंत्रियों  को

 ग्य  मंत्रालय  अपने पता  नहीं  न्यायपालिका  से  क्यां  डर  लगता  frqiaaat  के  मामले  में
 गृह

 मूल  wast  में
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 प्राधिकार  का  काफी  अ्रनुचित  लाभ  उठाता  रहा  कई  भ्र योग्य  व्यक्तियों  को  च्भ्भ न्रच्छ  भ्रच्छे  न्यायिक

 पदों  पर  नियुक्त  कर  दिया  गया  मेरे  पास  अधिक  विस्तार  में  जाने  की  गुंजाइश  नहीं  परन्तु  में

 निवेदन  करूंगा  tH  हमें  दिल्ली  के  किरायेदारों  ौर  मालिक  मकानों  में  अच्छे  सम्बन्धों  के  निर्माण

 के  लियें  व्यवस्था  करनी  ताकि  अन्य  विधान  मंडल  भी  इसकी  नकल  कर  सकें  ।

 श्री  प्र ०  Fo
 )  कपड़ा प्रौढ़  इन  तीनों की

 व्यवस्था  करना  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  ।  नियन्त्रणों  का  हमारा  अनुभव  बहुत  अच्छा  नहीं

 किराये के  बारे  में  &XX,  WIT  १९४५६  में  हमने  विनियम पारित  किये  पुन  :  उसे

 विषय पर  विधान  प्रस्तुत किया  गया  दिल्‍ली  को  जन  संख्या  के  घनत्व  में  १६४१  से  लेकर

 तक  ११८  प्रति  एकड़  से  yee  प्रति  एकड़  तक  विधि  हुई  सरकार  की  बनाई  हुई  इतनी  विशाल

 ग्र  बहु  उंरव्यक  इमारतों  से  भो  काम  नहीं  चल  रहा  इस  विधेयक  के  तीन  उद्देश्य  पहला

 किरायेदार  को  निष्कासन  के  भय  से  बचाना  दूसरा  किरायेदार  के  दृष्टिकोण  से  प्रमाणिक  कि  राया

 निर्धारित  करना  शहरों  वो  व्यवस्था  ++ रना  है  कि  मालिक  मकान  बनाने  में  प्रोत्साहित

 हो  ग्रोवर  इसके  ऑ्रतिरिक्त  तीसरा  किरायेदारों  कौर  मकान  मालिकों  के  विवादों  का  समित  निर्णय

 करने के  लिए  उप  युक्त  व्यवस्था करता  विवेक का  उदेश्य  तो  बहुत  हो  वा  है  उपबन्धों

 का  अ्रध्ययन  करने  से  काफी  निराशा  होती  सरकारी  किराएदारों  शौर  निजी  किरायेदारों  में

 काफी  भेद  भाव  किया  गया  हम  समाजवादी  समाज  की  बातें  करत  तो  हमें  सरकारी  शहरों

 गर  सरकारी  क्षेत्रों  में  भेद  भाव  नहीं  करना  चाहिए  ।

 प्रमाणिक  किराये  की  बात  ही  इ  ये  निर्धारित  करने  के  लिए  जिन  विभिन्न  ढंगों  की

 मनमाना  किराया  लने  की  व्यवस्था  का व्यवस्था  की  गयी  वे  काफी  परेशानी  में  डालने  वालें  हैं  |

 मं  प्रबल  विरोधी  हूं  ।  श्री  नायर  की  यह  बात  बिलकुल  ठीक  है  कि  wrt  तक  किसी  ने  भी  गरीब

 व्यक्तियों  के  लिए  मकान  नहों  बनवाये  |  इसका  एक  ही  परिणाम  gar  है  कि  जमीनों  की  कीमतें

 काफ़ी  बढ़  गयी हूं  |  सरकार  को  जमीन  की  कीमतों  की  वृद्धि  को  रोकते को  व्यवस्था  धरना

 इसके  अ्रतिरिक्त  दिल्‍ली  के  रास  पास  जो  सुन्दर  मकानों  का  निर्माण  sat  है  वह  योजना  के  अनुसार

 नहीं  है  are  दिल्‍ली  की  जलवायु  के  भ्रनुरूप  भी  नहीं  नगर  निर्माण  को  योजना  झ्राधुनिक  ढंग  से

 की  जानी  चाहिए  अर  यदि  इस  बढ़  रहें  भी-भाड़  को  रोका  नहीं  गया  तो  ea  में  गन्दी

 बस्तियों  को  वुद्धि  ही  हो  जायेगा  ।  गन्दी  बस्तियों  को  साफ  करने  का  आन्दोलन  भी  असफल  हो

 रहा  है
 |

 खंड  १०  के  सम्बन्ध  मेरा  निवेदन  है  कि  इससे  काय  मे  काफी  वृद्धि  हो  जायेगी प्रौर  कार्य  का

 निपटारा  शीघ्र  नहीं  हो  सकेगा  |
 मेरा  मंत  है  कि  इस  खंड  को  छोड़  देना  बढ़ते  हुए

 कार्यपालिका  नियन्त्रण  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को  इन  नियन्त्रणों  को  way

 पालिका  से  करनी  चाहिए  और  लथा  लोगों  की  लेना  चाहिए  जिनका  पांच  ae  का  इस  दिशा  में

 प्रभुत्व  हो  ।  इसके  साथ  ही  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  सरकार  को  टूटे-फूटे  घरों  की  मरम्मत  के

 लिए  मकान  मालिकों  को  कर्जा  देना  चाहिए  ।  निष्कासन  सम्बन्धी  खंड  में  भी  समुचित  परिवर्तन

 करना  चाहिए  ।

 श्री  जाघव  )  यह  जो  बिल  सदन  के  सामने  वहू  सदन  के  सामने  क्यों  रखा  गया

 के  बैकग्राउंड  को  हमें  देखना  पड़ेगा  |
 में

 कुछ
 बातें  हाउस  के  सामने  रखना  चाहता

 हूं  ।

 गवर्नमेंट
 ने
 न
 — 4

 ए  प्लान  इन  दि  मेकिंग  नाम  का  एक  बम फु लट  जाया  किया ee a)  be  yu  AR  सन  उस  में  उस  बैकग्राउंड

 a  ि

 कल  अंग्रेजी  a  |
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 को  1७.  तरह  से  बताया  गया  १९४७ में  जब  पार्टीशन  हुद्मा, तो तो  दिल्ल  में  करीब-करीब पांच

 लाख से  लेकर  लाख  लोग  यहां  उस  के  बाद  दिल्‍ली  का  जो  हाउसिंग  का  प्रॉबलम

 उसकी  इमरजेन्सी  को  भी  हमे  समझना  इस  के  बारे  में  इस  पैम्फूनेट  के  बेज  ६  पर  दिल्ली  को

 बढ़तो  हुई  प्रा बादो  के  संबंध  में  जो  बातें  nat  गई
 उन

 को  देखते हुए  हम
 अन्दाज़ लगां

 लगा  सकते हैं

 कि  यहां  पर  मकानों  की  कितनी  किल्लत  गेप  |  दुख  को  बात  यह्  है  कि  दिल्लो  में  मकानों  को  किल्लत

 कितनी  इस  का  अन्दाज़ा  तक  नहीं  लगाया  गया  रमो  तक  उसका  सरवे  ढो  रहा

 म्यूनिसिपल  कमेटी  या  कार्पोरेशन  को  बात  छोड़  में  ने  एक  अ्रवस्टाड  क्लीन  कि  यहां

 पर  सेंट्रल  गवर्नमेंट  के  कितने  मकानात  तो  उस  के  जवाब  में  भो  यह  कहा  कि  मालूमात  हासिल

 की  जा  रहो  है  श्र  बे  सदन  के  सामने  रखो  जायेंगे  ।  ता  महने  हो  चुके  लेकिन  रखी  तक  वह

 माजूमात  नहों  भाई  हूं  ।  यहां  पर  मकानों  को  बहुत  बड़ो  किल्लत  इसका  अन्दाज़ा  तो  लग  चुका
 x

 है  प्रौढ़  इस  का  ज्यादा  जिम्मेदारों  गर्व  मेंट  के  ऊपर  दिल्लो  में  जो  गवर्नमेंट  ५५4 सरवट्स ष्  @  उन

 के  कुछ  fast  इस  तरह  हूँ--क्लास  १:  २७०७  क्लास  २:  १२८५७,  क्लास  ३  :  SEEK

 क्लास  ४:  २७३३८,  अर्थात्‌  कुल  मिला  कर  वे  sso  होते  डिफेंस  सर्विसिज़  के  लोग  भी

 यहां  रहते  हा  मुझे  यह  मालूमात  हासिल  हूँ  कि  जब  तक  गवर्नमेंट  करवें  :  दस  साल  को  सर्विस  पूरी

 नहीं  कर  लेता  तब  तक  गन  बेंट  उसको  मकान  नहं  दे  सकता  है  ।  गवर्नमेंट  सेंट्स  से  यहं

 इच्छा  की  जाता  है  कि  वे  अपन  Aaa  का  दस  परसेंट  किराये  के  रूप  में  द्  जिन  लोगों  को  मकान

 नहीं  दिया  जाता  उन  को  गवर्नमेंट  से  कुछ  asa  मिलता  लेकिन  यह  एकाउंट  लेने  के  बाद  भी

 ऐसे  लोगों  के  लिए  प्राइवेट  मकान-मालिकों  से  मकान  star  बहुत  मुश्किल  होता  माननीय

 श्रोता  सुभद्रा  जोशो  ने  कहा  कि  इस  बिल  को  शक्ल  जो  पहले  उससे  बदल  गई

 लेकिन  में  कहना  चाहता  हुं  कि  उसको  शक्ल  पहले  से  भी  ज्यादा  बदसूरत  हो  गई  क्योंकि  जो  मकान

 बनाने  वाले  प्राईवेट  लोग  उन  को  Vee  ड्ोनाडे  दो  जातों  क्या  गारण्टों  है  गवर्नमेंट  के  पास

 ये  मकान  बनने  वाले  हूं  ?  कहा  गया
 है  कि  गए  पांच  सालों  में  कुछ  मकान  बने  हैं  में  यह

 माननें  के  लिए  gare  हूं  कि  कुल  मकान  बनें  tla  कितने  बने  हैं  ?  गवर्नमेंट  नें  इत  के  लिए

 जो  पैसा  रखा  उसको  इस्तेमाल  करने  के  बाद  १९५४-५५  से  राज  तक  इंडस्ट्रियल  हाउसिंग

 में  १४३४  मकान  ग्रोवर  लो  इनकम  हाउसिंग  में  १६०५  मकान  यानी  कुल  ३३३६  मकान  बनाए

 गए  हैं  मेंने  अन्दाज़ा लगाया है ।क लगाया  है  क  यहां  की  आबादी  २०  लाख से  भो  ज्यादा है

 गवर्नमेंट  की  फिगर  है  यहां  को  श्राबादों  १८  लाख  है  लेकिन  में  समझता  हूं  वह  १८  लाख  नहीं

 २०  लाख  से  भो  ज्यादा है  ।  यहां  फैमिली  यूनिट  ४.७२  बताया  गया  है  ।  इस

 से  ग्रंदाज़ा  लगाया  जा  सकता  है  कि  कितने  मकानों  को  हमको  आवश्यकता  है  |  इस  हिसाब से

 करोड़-करोड़  साढ़े  चार  लाख  मकान  हमको  रेसिडेंस  के  लिये  चाहियें  ।  साथ  हो  साथ  सोसाइटी

 की  जो  जरूरतें  होता  उनको  भो  हमें  पुरा  करना  है  झालर  उसका  भी  aera  आपको  लगाना

 चाहिये  ।

 पब  में  सलम  एरियाज़  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  कहा  गया  है  कि  पुरानी  दिल्ली

 में  €०  परसेंट  स्लम  एरियाज  है ं|  कुल  कितने  स्लम  एरियाज  हैं  इसका  अंदाज़ा  हमको  नहों

 है
 पर  इनको  पुरी  फिरसे  हमारे  पास  नहों  अभी  चौ०  ब्रह्म  प्रकाश  जी  ने  कहा  है  फि  इनको

 तादाद  शायद  Yo,o00  लेकिन  जो  स्टैटिस्टिक्स  छा  हैं  उनमें  बताया गया  है  कि  ३०,०००

 प्लम्स  हें  झ्र  इन  ३०,०००  में  से  कोई  20,000  लोग  हरिजन  हें  ।  में  इसको  हरिजन  कहना

 पसन्द  at  करता  सनौर  में  इनको  पिछड़े  gq  लोग  कहना  ज्यादा  पसन्द  करूंगा  |  अगर हम  इस

 अंदाज़े  के  आधार  पर  चलें  कि  २०  परसेंट  लोग  cara  में  रहते  हूँ  तो  हमें  पता  चलेंगी  कि  दिल्‍ली
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 में  करीब-करीब  पांच  लाख  लोग  प्लम्स  में  रहते  हैं  ।  यही  हाल  अ्रहमदाबाद का  है  ।  इनके

 बारे  में  ग्राहको  सोचना  होगा  ।

 में  रेंट  होलीडे  के  बारे  में  कह  रहा  श्राप  होलीडे  इन  किरायों के  बारे में  मकान  मालिकों

 को  देने जा  यें  लोग  बड़े-बड़े  झ्रादमियों  के  लिए  ही  मकान  बनायेंगे  छोटों के  लिए  नहीं  ।

 अप  देखे  कि  किस  श्रामदनी  वालें  कितने  लोग  दिल्ली  में  रहते  सौ  रुपये  से  कम  जिनकी

 आमदनी  है  ऐसे  लोग  ५०  फीसदी  हें  ।  ३००  रुपये  तक  जिनकी  अ्रामदनी  है  वे  ४०  फीसदी

 हूँ  शौर
 ३००

 ले
 ज्यादा  जिनकी  झ्रामदनी  है  वे  केवल  १०  फीसदी  अब ये  लोग  जो  मकान

 बनायेंगे वे  सिके  १०  परसेंट  लोगों के  लिए  ही  बनायेंगे

 at  हम  यह  भी  देखते  हें  कि  हम  गवर्नमेंट  सर्वेट्स  को  मकान  नहीं  दे  पा  रहे  गवर्नमेंट

 भी  उन  सब  को  मकान  नहीं  दे  पा  रही  है  ।  इन  गवर्नमेंट  स्विस  से  भी  मकान  मालिक

 ज्यादा  पैसा  लेने  वाले  हें  या  नहीं  इसका  भी  आपको  होना  चाहिये  हम  गव नें मेंट  aaa

 हम  उनको  १०  परसेंट  से  अधिक  नहीं  देते  थोड़ा  सा  एलाउंसਂ को  ज्यादा  पैसा  भी  नहीं  दे  रहे

 ही  उनको  दे  सकते  ए  लेकिन  जब  क़बल सभ्  रेंट  गवर्नमेंट  सर्वेट्स  को  देना  पड़ेगा  तो  वे  उस  पैसे

 को  कहां  से  लायेगा |  हमारे  यहां  मराठी  में  एक  कहावत  है  साश्रु  दे  रीना  पाणि  प्राणी  उपाधि

 Ug  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  बाप  खाने  को  नहीं  देता  है  ग्रोवर  मां  कहती  है  खाली

 पेट  नहीं  रह  सकता  अरब  बेटा  कया  TET  कोई  दूसरा  मार्ग  करेगा  दौर  दूसरा  मार्ग

 कौन  सा  हो  सकता  है  वह  चोरी  का  ही  हो  सकता  कहीं  ऐसी  ही  बात  यहां  तो  नहों  होती

 जब  गवर्नमेंट
 सेट्स  को  जितना  माकपा  चाहते  उतना  नहीं  दे  सकते

 हैं  तो  वह  क्या  पैसा  किराये

 का  तो  उसको  देना  ही  पड़ेगा  र  उसको  मकान  में  रहना  ही  पड़ेगा  ।  श्री  वह  कहां  से  पैसा  लायेगा ?

 दूसरा  ही  मार्ग  बाकी  बच  रहता  है  ।  में  सामझता g  कि  ड्रोलिडे  दे  करके  हमने  इस  बिल
 की

 सूरत
 को

 बिल्कुल  ही  बदसूरत  कर  दिया  है  ।

 दूसरी  बात  यहां  पर  यह  कही  गई  ह  कि  मकानों की  बड़ी  कमी  है  ।  कितने  मकान  इसका

 फिगर मेंने  दिया  है  ।  इतने  मकान  नहीं  है  शौर  लोगों  को  भी  रहना  है  ।  रहने  के  लिये  मकान  तो  चाहिये

 ही
 a

 यह  ग्रामीण की  पांच  ज़रूरियात  जिन्दगी  में  से  एक  ह  ।  एक  तो  उसको  खाने  के  लिये  अन्न

 दूसरे  उसको  पहनने  के  लिये  कपड़ा  तीसरे  उसको  रहने  के  लिये  मकान  चौथा

 उसको  बच्चों  को  तालीम  देने  के  लिये  प॑  सा  चाहिये  aire  पांचवें  उसके  लिए  दवा  दारू  का  इन्तिज़ाम

 चाहिये
 ।

 उसके  रहने  का  बन्दोबस्त  नगर  गवर्नमेंट  नहीं  कर  सकती  लो  इनकम  ग्रुप  के  लिये  गवर्नमेंट

 मकान  नहीं  बनवा  सकती  हैं  तो  क्या  कारण  है  कि  वह  रेंट  ऱैलिडे देने जा रही है देने  जा  रही  है  ।  यह  भी  देखने  में  प्राया

 ह  कि
 गवर्नमेंट  जब  लेंड  अपनी  तरफ  से  बेचती  है  तो  काफी  दाम  बढ़ा  कर  बेचती  है  ।  गवर्नमेंट भी  बड़े

 लोगों  के  लिए  मकान  बनवाती  हूँ  ।  मगर  वह  बड़े  लोगों  के  लिये  ही  मकान  बनवाती  है  तो  छोटे  लोगों

 का  क्या  बनेगा ?

 यहां  पर  कहा  गया  है  कि  मास्टर  बनाया  जा  हा  इंद्रिय  जनरल
 प्लान  बनाया  जा

 रहा
 हूं

 ।
 यह

 भी
 कहा  गया  है

 कि
 तहकीकात  हो  रही  है

 ।  में  नहीं  कहता  कि
 तिलक  कात  नहीं  डो

 रही  लेकन  में  इतना  जरूर  कहना  चाहता  हं  कि  जब  तक  काफी  हाउसिस  दिल्ली

 में  नहीं  बन  जाते  तब  तक  आपको  सब-ले  टग  को  दिल्‍ली  में  गैर-कानूनी
 किसी

 भी  सूरत  में  करार  नहीं

 देना  चाहिये  ।

 आपने
 कहा  है  कि  सब-टेनेसी  के  लिए  टन  कंटेंट  होनी  चाहिये  ।  में  समझता  हूं  यह  चीज़  बिल्कुल

 नामुमकिन  यह  बात  हो  नहीं  सकती  हूं  जब  तक  बाप  मकानों  की  समस्या  हल  नहीं  कर  लेते  हैं  तब  तक
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 यह  सब  ले  टंग  की  बात  को  गे  र  कानूनी  करार  देना  उचित  नहीं  होगा
 ।

 रिटन  कंसेंट  हो
 या  न  इस

 चीज  को  आपको  कानूनी  करार  देना  चाहिये  ।  में  चाहता  हुं  कि  यह  चीज़  इस  बिल  में  जरूर  होनी

 चाहिये  |

 मेंने सुना  है  ate  मेंने  टाइम्स  श्राफ  इण्डिया  में  भी  पढ़ा  है  कि  दिल्ली  के  आसपास
 जो

 eased

 है  उनके  लिए  गव  कमेंट  कुछ  करने  जा  रही  हैं  खैबर  पास  के  पास  एक  जगह  ले  ली  गई  UF  बड़ा

 प्लाट  ले  लिया  गया  ह  कौर  वहां  पर  हर  एक  कुनवे  हर  एक  फेमिली को  १८:१६  फुट  जगह दी

 जाएगी |  इतनी  तंग  जगह  में  कौन  रह  सकता  हें  ।  मियां  are  बीवी  कौर  उनके  बच्चे  इस  जगह

 कौर  एक  प्राय  कमरे  में  ये  सब  रहेंगे  ।  श्राप  जानते  ही  हैं  जिन्दगी  में  मियां  बीवी  को  कोई  दूसरा  एश

 करने  का  मौका  नहीं  रहता  हे  श्री  :  जब  घर  ही  एक  जगह  रह  ज  छत  ह  तो  श्राप  जानते  ही  हूं
 कि

 मल्टि

 प्लिकेशन  शरू  होता  है  ।  अरब  इस  तरह  की  जगह  पर  उनको  रहना  पड़ेगा  ।  में  चाहता  हूं  कि  अरब  वे

 उनमें रहें  लेकिन  आरा
 जब  तक  हाउसिंग  प्रॉबलम  हत  नहीं  हो  जाता--इन लोगों  को

 आपको  प्रगति  पर  बसाना  होगा  इनकी  तरफ  ध्यान  देना  होगा  |

 जो
 स्लम

 एरियाज  डिक्लेयर  हुए  हें  उनमें  कुछ  ऐसे  मदान
 भी  गुँजो  बहुत  न्द्ध्ह  |

 .  इन  स्लम

 एरियाज  में  नगर  श्राप  इन  अच्छा  मकानों पर  इस  बिल  को  लागू  न  हीं  करेंगे  तो  मं  समझता
 ं

 इत्र
 लात

 पैदा  होंगी  और  उन  लोगों  को  रेंट  बढ़ाने  का  बहाना  मिलेगा  |  आपने  करोल  बाय  में  स्लम  एरियाज

 ज़ाहिर  किये  हैं  ।  यहां  पर  जितने  भी  मकान  हें  उनको  श्राप  प्लम्स  में  गिनेंग  |  यहां  पर  जो  लाख-लाख

 शर  पचास  पचास  हजार  के  मकान  हैं  उन्हें  भी  प्राण  स्लम  में  डाला  है  |  इससे  बहुत  ज्यादा
 थ

 खा  होने

 वाला  हैं  ।  इसलिये  में  कहना  चाहता  हूं  कश्मीर  सही  सुरत  को  जान  कर  फिर  बिल  ड्राफ्ट  किया  जाता

 तो  यह  चांद  का  सा  होता
 ।  हो  सकता  है  इसमें  थोड़  से  काले  दाग  रह  जाते  लकिन  चांद  की  सी  सुरत

 guar  भ्र वश्य  निकलती
 |
 राज  इसकी  वह  सुरत  नहीं  है  ।  में  समझता  हुं  कि  हमारे  होम  मिनिस्टर  साहेब

 सही  हालत  का  नित  प्रौर  अच्छी  बिल  बनाते  तो  मकानों  की  समस्या  हल  हो  सकती  थी

 ज्यादा
 म  बनें  इसके  लिये  में  एक  दो  कंक्रीट  प्रोपोज  सामने  रखना  चाहता  हूं

 |

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  जो  रंट  होलीडे  गई  है  उसको  छोड़  देना  वह  नहीं  दी  जानी

 उसको  बिल्कुल  गैर-कानूनी  करार  दिया  जाना  चाहिये '  ज्यादा  से  मकान  बनें  इसके

 लिये  हमें
 सग  सोसाइटीज़

 को
 ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़ावा  देना  पड़ेगा

 |
 साथ  ही  साथ  मेँ

 यह  भी

 चाहूंगा  कि  गवर्नमेंट  स्वयं  लैण्ड  एक्वायर  करके  उसे  नो-प्राफिट  नो-लास  बेसिस  पर  बेचे  शर  साथ

 ही  साथ  गवर्नमेंट  यह  भी  देखे  कि  कोई  भी  को-श्रोप्रेटिव  सोसाइटी  या  गवर्नमेंट  खुद  किसी  ऐसे  area

 को  जमीन  न  दे
 जिस  के  पास  में  खुद  का  मकान  है

 ।
 नगर  ये  स्टेप्स  लिये  गये

 तभी  यह  मसला

 हल  हो  सकता  हैं  प्रत्येक  नहीं  |

 सब-टीनैंसीज़ भी  हमें  पत्ता  लगाना  होगा  |  गवर्नमेंट  सर्वेट्स  के  लिये  कितने  की  भाव
 प्यारा  इसक  भी  अन्दाज़ा  होना  चाहिये  |  कितने  गवर्नमेंट  सेंट्स  सब-टर्नेन्टस  के  तौर  पर  रहते

 इसका
 भी

 पता  हमें  होना  चाहिये  |  इन  सब  चीजों  का  तथा  eee  चीज़ों  का  जब  पता  चल  जाये  तभी

 मालूम हो  सकता  है  कि  कितने  मकानों  की  हमें  प्रा वस् यकता है  |

 चूंकि  खत्म
 हो

 गया  इस  वास्ते  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  करता erro  रण
 हुं  कि  श्राप  कला

 बाई  क्लास  डिसकशन  पर  झ  हमें  ८६1  Ta  करने  का  और  उन  पर  बोलने

 का  मौका  देंगे  |
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 ६.1  हेमा  :  मेरा  निवेदन हैं  कि  हमने  इस  विधेयक  के  अधीन  कुछ  एसे

 दारों  को  भी  द्रव  दी  जिनको  इसकी  जरूरत  नहीं  है  ।  ये  लोग  १,०००  रु०  मासिक  किराये  पर  प्रति

 प्रच्छे  मकान  लेकर  रहते  इन  लोगों की  तीन  श्रेणियां  विदेशी  लेग  या  विदेशी  दूतावास

 T  Yoo  रु०  या  २००० रु०  महीना  किराये  के  मकान  लेत  हें  यदि  इनको  संरक्षण  दिया  जायेगा

 तो  हमारे  देश  के  मकान  मालिकों  को  राय  कम  शौर  सरकार  को  उनसे  कर  भी  कम  मिलेगा |

 इस  प्रकार  सरकार  को  राजस्व  की  हानि  होगी
 ।
 दूसरी  श्रेणी  में  वे  लोग  ara  हें  जिनके  बड़े-बड़े  व्यापार

 या  उद्योग  वे  मकान  बनवाते  भी  ये  लोग  सुन्दर  गोल्फ  लिंक  या  जोरबाग  ग्राही  में  रहत

 लोग  प्राय  कर  भी  देते  हें  पर  इनको  संरक्षण  देने  से  भी  भ्र  य-कर  का  सरकार  को  घाटा  होगा  |

 तीसरी  श्रेणी  में  बड़ी-बड़ी गैर  सरकारी  फर्मों  के  प्रतिनिधि  जाते  उनको इस  विधेयक  का  जो  सं  रक्षण

 मिलेगा  उससे  इन  फर्मों  को  लाभ  होगा  ।  ये  लिमिटेड  फर्म  आयकर  व्यक्तिगत  लोगों  की  तुलना  में  कम

 देती  हैं  ।  इससे  भी  सरकार  को  कर  का  घाटा  होगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को

 ऐसे  लोगों को  कोई  प॑  रक्षण  नहीं  देता  जिनहें  इस  गी
 आवश्यकता  नहीं

 है  |  साथ  ही  इन  लोगों को

 संरक्षण  देने  से  सरकार  को  का  घाटा  होगा  |

 श्री
 ब्र

 ज
 राज  सिह  :  उपाध्यक्ष

 शह
 में  बहुत  ही  सं  लेप

 में
 दो  तीन  बातें  कहुंगा ।

 किरायेदारों की  समस्या  इतनी  गम्भीर  कौर  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  सदन  में  काफी  चर्चा  हो

 चुकी  हूं  ।  में  इस  सम्बन्ध में  कुछ  सुझाव  देना  चाहूंगा  सरकार  हमारे  समाजवादी ढंग  के  समाज  का

 जो  उद्देश्य हे  उसके  लिये  जहां  हम  किरायेदारों  को  कुछ  और  सुविधायें  देने  की  बात  सोच  रहें  हे

 विधेयक  वहां  एक  बात  की  तरफ  सरकार  का  ध्यान  बिल्कुल  नहीं  गया  कौर  वह  चीज  यह  है  कि

 जब  मुकदमेबाजी  चलती  है  तो  हालांकि  कट  छोट  किरायेदारों  के  पक्ष  में  कानून  होता  लकिन वह  इस

 लिये  थक  जाते  हं  किਂ  श्रदालत  का  खर्चा  बर्दाशत  नहीं  कर  सकते  |  इस  लिये में  चाहूंगा कि  सरकार  कुछ

 एसी  व्यवस्था करे  कि  इस  किस्म  के  को  सरकार  की  तरफ  से  कानूनी  सहायता  दी  जाय  ।

 जिस  तरह  से  कि  ate  व्यवस्था यें  की  जा  रही  उसी  तरह  से  सरकार  की  तरफ  से  यह  व्यवस्था  होनी

 चाहिये
 ।

 कुछ  वकील  लोग  हों  जो
 fan  छोट  किरायेदारों  एक  खास  किस्म के

 किरायेदार  जो

 मध्यम  वर्ग  के  या  छंटे  क्लास  उनके  रास्ते  में  जो  कानूनी  दिक्कतें  उनके  लिये  वह  सलाह

 मश्विरा  दिया  करें  ।  उनके  ऊपर  कोई  म  मालिक  मुकदमा  जो  कि  पैसे  वाला  तो

 सरकार
 की

 तरफ  से  वकील  होने  चाहियें  जो  कि  उसकी  मदद  ।  में  समझता  हूं  कि  सरकार  को  इस

 बारे  में  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना  चाहिये  कि  are  किरायेदारों  को  जो  बहुत  सी  दिक्कतें  होती  हैं

 उनको  कसे  दूर  किया  जाय  |  कभी  कभी  कानन  उनके  पक्ष  में  होता  लेकिन  अ्रदालत  वाले  उनको

 थका  डालते  हैं  उनकी  कोई  सुनवाई  नहीं  हो  पाती  है
 |

 उन  लोगों  को  इस  तरह  से  कुछ  सहायता

 मिल  जायेगी  ।

 सदन  में  कुछ  चर्चा  की  गई  है  रेंट  होलीडे  की
 ।

 किराये  से  छुट्टी  की  ।  में  समझता  हूं  कि  मेरे

 नीय  मित्र  श्री  हेमा  ने  जो  सुझाव  दिया  बहुत  बड़े  बड़े  मकानों  के  बारे  जिनके  किराये  हजारों  रुपये

 माहवार  जाते  हें  उनके
 लिये

 सरकार  चाहें  जो  कुछ  उसमें  श्राम  जनता  के  लियें  कोई  फके  नहीं

 पड़ता  हूं  ।  मगर  जहां  तक  मध्यम  ay  या  निचले  वर्ग  के  लोगों  का  सवाल  उनके  लिये  पांच

 साल
 की  अट्टी  दे  दी  गई  किरायों  यानी  मकान  मालिक  चाहे  जितना  वसूल  कर  सकता  तो  अच्छा

 नहीं  हगा  ।  इसलिये  मकानों के  किराये  से  छुट्टी  वाली  बात  जो  है  वह  कम  से  कम  छटे  मकानों के  लिये

 तो
 कभी

 भी
 लागू  नहीं  की  जानी  चाहिये  इसलिये में  का  सख्त  विरोध  करता  हूं  ।  इस  तरह की

 कोई  रेंट  होलीडे  मध्यम वर्ग  तथा  छोटे  वर्ग  के  मकानों  के  लिये  नहीं  होना

 मूल  अग्र जा  मं
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 चाहिये  ।  असल  में  हमें  यह  सोचना  चाहिये  कि  मकानों  की  श्रसल  समस्या  क्या  है  ।  मकानों  के  किराये

 से
 छुट्टी  देने  से  क्या  हम  यह  समस्या  हल  कर  सकते  हैं

 ?  कुछ  जानकार  लोगों  का  कहना  है  कि

 ३०  हजार  प्रति  माह  के  हिसाब  से  दिल्‍ली  की  भ्राबादी  बढ़  रही  है  ।  मगर  हम  इस  कथन  को  सही  मान  लें

 तो  ३  ६०  हजार  आदमी  प्रति  वर्ष  के  हिसाब  से  दिल्‍ली  की  आबादी  बढ़  रही  है  ।

 श्री  त्यागी  :
 इतनी  नहीं  बढ़  सकती  ।  रेट  श्राफ  बर्थ  इतना  नहीं  है  ।

 श्री
 बज

 राज  सिह
 :  सरकार के  पास  भी  तो  हैं  ।  इसमें  बर्थ  का  कोई  सवाल  नहीं  यह

 केन्द्र  देश
 की

 UHI
 इसलिए

 देश
 के  हर  भाग  से  लोग  यहां

 जाना  चाहते  हैं  ।  यदि  बाप

 यहां के  आंकड़ों  को  दे  वें  तो  अप  को  पता  लगेगा  कि  किस  तरह  से  यहां  की  आबादी  बढ़  रही  है  ।

 बहरहाल में  नहीं  कहता  कि  आबादी  यहां  ३०  हजार  प्रति  माह  के  हिसाब  से  बढ़  रही है
 |

 सरकार  ि प्रप ने

 आंकड़ों  से  स
 का  पता  लगा

 ले
 |  लेकिन  आबादी

 बढ़  रही  है  इतना  निश्चित  है
 ।

 लेकिन  यह  आबादी

 इस  हिसाब  से  बढ़  रही  है  जिस  हिसाब  से  नहीं  बढ़ती  अली  हमको  इस  समस्या  का

 कोई  समाधान  सोचना  पड़ेगा  |  इस  तरह  के  सूचना  यहां  रखने  होंगे  जिस  से  कि  स  बढ़ती  हु ई
 आबादी

 के  लिये  मकानों  का  निर्माण  हो  सके  ।  सके  लिये  बहुत  जरूरी  है  कि  दिल्ली  में  जो  जमीन  की  कीमत

 उस
 पर  सरकार  का  कुछ  नीचे  ण  हो  ।  जो  जमीन की  कीमत  राज  १००  रु०  से  लेकर २००  रु०

 तक

 वह  ठीक  हो  जाये  ।  अगर  इस  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  तो  इस  रेंट  हालिडे  जै  ती  चीज  से  नये

 मकानों  के  निर्माण  के  सेब  में  कोई  काम  बनने  वाला  नहीं है  ।  सोचना  यह  चाहिये  कि  मकान  ज्या
 दा

 क्रिस  तरह  बनें  ।  उसके  लिये  जहां  की  जमीन  की  कीमत  पर  एक  तरह  से  कंट्रोल करते  की  जरूरत
 है

 उसी  तरह  जमीन  के  अलावा  कौर  जो  दूसरा  मकान  बनाने  का  सामान  है  उस  पर  भी  कंट्रोल  करने

 की  जरूरत  है  ।  इसके  अतिरिक्त  जो  सहकारी  पं  कथायें  मकान  बनाने  के  लिये  छोटे  मकान  बनाने

 के  लिये  जो  छोटी  आमदनी  वाले  लोग  उनको  सरकार  की  तरफ  से  मदद  दी  जाय  ।  मेँ  समझता

 हूं  कि  इस  ग्रोवर  जितना  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  था  उतना  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है
 ।  कहों

 कहीं  वो  ऐसा  हो  रहा  है  कि  उनको  हतोत्साहित  किया  जाता  निरुत्साहित  किया  जाता है  प्रौढ़

 छोटा  झ्रामदती  वाले  लोग  जो  नये  छटे  किस्म  के  मकान  बनाना  चाहते  हैं  उनको  वह  इंपे टिव  और

 प्रोत्साहन  नहीं  मिलता  है  जिसकी  कि  उनको  जरूरत  है  ।

 मेरी  समझ  में  रेंट  होलीडे  इस  समस्या  का  सटी  समाधान  नहीं  हम  मकान  बनाते के  लिये

 जमीन  की  कौर  दूसरी  जो  मकान  निर्माण  सम्बन्धी  चीजें  हैं  जिनसे  कि  मकान  का  निर्माण  होता  है  ,

 उनके  बारे  में  एक  ही  सही  नीति  इख्त्यार  करें  प्रौढ़  उनकी  कीमत  घटाते  की  कोशिश  करें  ।  में

 झता  हूं  कि  सरकार  के  द्वारा  स  तरक ध्यान नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  रेंट  होलीडे  से  मेरी  समझ  में  कोई

 फायदा  नहीं  होगा  ।

 जब  गांवों श्र  देहातों  के  लिये यह  श्राप  सोच  सकते  हैं  कि  वहां  पर  जमीन  की  एक  सीलिंग

 भूमि  की  एक  af  कदम  सीमा  निर्धारित  की  जाय  तो  दहर  के  बारे में  भी  इस  तरह  की  व्यवस्था

 कयों  नहीं  सोची  जाती है
 ?  शहरों में  कुछ  ऐसे  लोग  *,  कम  से  कम  तीन

 के  बारे
 में

 तो  बताया

 गया  है  कि  उनकी  भ्र केले  मकानों
 के  किराये  से  होने  वाली  २०  हजार से  लेकर  २५  हजार

 रुपये  माहवार  तक  है  ।  हो  सकता  है  कि  वह  तमाम  आमदनी  एक  आदमी  के  नाम  में
 न  उसको

 उन्होंने  लड़कों  के  नाम  कर  दिया  बीवी  के  नाम  कर  दिया  हो  ग्रोवर  इनकमटैक्स  को  कम  करने  की

 वजह से  इस  तरीके  से  बांट  दिया हो  लेकिन  है  दरभ्रहसल  में  ag  एक  की  ही  wae  और  यह

 जायदादें  उन्होंने  लभ  १८५७  में  जब  कि  भारतीय  स्वाधीनता  थम  संप्राम  हुमा  था  प्रौढ़  उसमें

 जो  उन्होंने  भारतीयों  के  खिलाफ  विदेशी  गवर्नमेंट  की  सहायता  की  थी  उसके  एवज  में
 विदेशी  शासकों
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 द्वारा  उनको  यह  जायदादें  मिली  थीं  और  वह  तब  से  उनके  ख़ानदानों  में  चली  ar  रही  ऐसे

 लोंगों  को  हम  कुछ  सहूलियतें  देकर  उनसे  यह  उम्मीद  करें  कि  वह  मकानों  का  नवनिर्माण  ऐसी

 तराशा  करना  दुराशा  मा  ही  होगी  |  वे  कोई  नया  निर्माण  करने  वाले  नहीं  हैं  क्योंकि  उन्हें  यह  खतरा

 हैं  कि  उनके  पास  जो  मकान हैं  वे  उन.के  हाथ  से  जाने  वाले  हैं  ।  में  हू ंकि  राज  दिल्‍ली  में  जो

 इस  तरीके  की  कुछ  एक  मोनोपोलिस्टक  टें  डे  शी  बढ़  रही  एकाधिपत्य  वाद  चल  रहा  है  मकानों  के

 बोरे  उधर  भी  सरकार  का  ध्यान  जाय  लेकिन
 मैं  समझता हूं  कि  राज  सरकार  का  ध्यान  उधर

 नहीं  जा  रहा

 श्री  त्यागो :  क्या  ३००  रुपये की  सीलिंग  मकानों  के  बारे  में  मजूर  करेंगे
 ?

 श्री  गजराज सिंह  :  मे  तो  तैयार  हो  जाऊंगा  लेकिन  उससे  क्या  बनेगा  ।  यह  तो  सरकार  के

 देखने  की  चीज़  है  ।  सरकार  तो  मेरी  समझ  में  २०,  २५  हजार  रुपये
 तक  की

 मकानों
 से  होने  वाली

 आ्रामदनी  पर  सीलिंग  लगाने  के  वास्ते  तयार  नहीं  मालूम  पड़ती  ।  इसलिये  जहां  तक  मकानों  से  नने

 वाली  armed पर  सीलिंग  लगाने  की  बात  यह  सरकार  के  सोचने  की  बात  है  ।  हम  उसके

 लिये  तैयार  भी  हो  जायें  लेकिन  सरकार  यार  नहीं  होती  है  ।

 जहां  तक  सब लै टिंग  का  सवाल  है  उसके  लिये  मेरा  यह  कहना  है  कि  सरकार  का  ध्यान  उस

 ओर  भी  उतना  नहीं  गयां  है  जितना  कि  जाना  चाहिये  था  ।  जब  तक  सब लै टिंग  को  जितनी  कि

 आज
 तक  वह  कानूनी  करार  नहीं  देते

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  ग्राहक  ध्यान  से  देखा  नहीं  |  उसको  कानूनी  करार  दे  दिया  है  ।

 जो  गजराज  सिंह  :  अगर  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो  हजारों  लो  ैं  को  हमें  जाकर  सड़कों

 छोड़  देना  पड़ेगा  ।

 सब लै टिंग  के  साथ  ही  साथ  एक  कौर  समस्या  है  जिस  पर  कि  भ्र भी  क  दिन  पहले  यहां

 मेंट  के  ग्रन्थ  बहस  हुई  थी  ake  वह  wears  झोंपड़ों  में  बसने  वाले  मजदूर  पेशा  लोगों  के  निवास  की

 समस्या  है  |  उन्होंने  प्रदान  किया  कौर  सुना  जाता  है  कि  उन्होंने  कुछ  मूर्तियां  या  फोटू  भी  जलाये  शर

 कहा  जाता  है  कि  उन्होंने  माननीय  गह  मंत्री  का  फोट  जलाया  |  किसी  का  भी  फोट  जलाना  गलत  चीज

 है  भले  ही  उससे  कितनी  ही  दुश्मनी  कं  aaa  स  तरह  से  यह  फोटू  नहीं  जलाने  चाहिये  थे  ।

 लेकिन  यह  जो  कुछ  eat  इसके  पीछें  वह  निराशा  कौर  तीव्र  असन्तोष  की  भावना  काम  कर  रही  थी

 कि  उनके  दिलों  में  थी  शरर  वह  लिये  क  ifs  उनकी  रिहायश  की  समस्या  की  कौर  उचित

 नहीं  दिया  जा  रहा  है  ate  उनके  रहने  के  लिये  सरकार  द्वारा  कोई  समूचित  व्यवस्था  नहीं  हो

 पाई  कहा  जाता  है  कि  ऐसे  लोग  जो  कि  इन  झोपड़ों  में  रह  रहे  उनकी  सख्या  कोई  ३०  हजार  के

 लगभग  है  थ्रोट  उनके  लिये  हमें  मकानों  की  व्यवस्था  करनी है  लिये  असल  समस्या  की  झर  हमें

 ध्यान  देना  होगा  कौर  जब  तक  उ  र  हमारा  ध्यान  नहीं  जायगा  तब
 तक  मेँ  समझता  हूं  कि  यह

 समस्या  मकानों  की  हल  होने  वाली  नहीं  है  ।  यह  मेरा  निश्चित  मत  है  कि  रेंट  हौलिडे  से  यह  समस्या

 हल  होने  वाली  नहीं
 है

 कौर  कम  से  कम  लो  इनकम  के  छोटे  ate  मध्यम  वर्ग  के

 मि  के  लिये  तो  मकान  बनेंगे  नहीं  ।  इसलिये  मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  वह  इस

 मकानों  की  समस्या  की  कौर  तुरन्त  ध्यान  दे  ,  सहकारी  संस्थापकों  को  मदद  छोटी  आमदनी  वाले

 जो  लोग  हैं  उनके  लिये  जमीन  की  व्यवस्था  कर्जा  देने  की  व्यवस्था  करे  कौर  मारती  सामान  की

 मुनासिब  कीमत  पर  देने  की  व्यवस्था  करे  ।  यदि  संभव  हो  सके  तो  कानूनी  तरीके  से  कोई  एक

 चटरी  हाउसिंग  कारपोरेशन  बनाये  शौर  उसके  जरिये  मकानों  का  निर्माण  कार्य  शुरू  करे  तभी  हम  इस

 दिल्‍ली  के  मकानों  की  समस्या  को  हल  क्र  सकें
 *
 वरना  जिस  गति  से  दिल्ली  की  आवादी  बढ़  रही  है

 305  (A)
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 उस  गति  पर  कब्जा  पाने  के  लिये  यह  कानून  कारगर  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  यह  सोचना  कि  दिल्‍ली  को

 आबादी  बढ़नी  एक  यह  दुराशा  मात्र  ही  गा  क्योंकि  दिल्‍ली  हमारे  पुरे  देश  की  राजधानी है

 झर इस  नाते  बहुत से  लोगों  को  यहां  पर  बहुत  से  कामों के  लिये  ara  पड़ता है  प्रौर  चूंकि  यहां
 पर

 उनके  बहुत  से  काम  इसलिये  लो  को  यहां  पर  रहने  का  लालच  होता  है  ate  सलिये  यह

 बत  जरूरी  हो  जाता  है  कि  og  निर्माण  सबका  t  संस्थानों  रोक  कम  राय  वाले  कौर  मध्यम  दर्जे

 के  लोगों  को  जमीन  दिलाने
 की

 व्यवस्था  की  जाय  ताकि  हजा  हें  को  तादाद  में  दिल्‍ली  में  नये  मकान

 बन  सके  ग्रोवर  जब  तक  यह  नहीं  किया  जाता  तब  तक  यह  समस्या  हल  होन  वाली  नहीं  है  |

 श्री  च०  Fo  नायर  उपाध्यक्ष  मुझे  जो  दिल्‍ली  रंट  करोल  बिल  पर

 बोलने  का  भ्र वसर  दिया  गया  है  उसके  लियें  मैं  बहुत  शुक्र  जार  हूं  क्योंकि  मैँ  एक  ही  आदमी  दिल्‍ली

 का  बिना  बोले  रह  गया  था  |

 में  इस  मौके  पर  fas  तीन  ही  चीजों  पर  wad  विचार  प्रकट  करूंगा  |  सबसे  पहली  चीज़

 को  कंट्रोलर  की  है  श्र  उसके  लिये  मेरा  कहना  है  कि  कंट्रोलर  एपॉइंटमेंट  जहां तक  हो  सकें

 जुडिशियल  श्रासिफसर्स  में  से  होना  चाहिये  क्योंकि  कंट्रोलर  का  बहुत  एम्पारटेंट  झ्राफिस  है  कौर  वह

 ऐबवबोड  होना  चाहिये  प्र  इसीलिये  मैं  चाहता  हु  कि  वह  एक  जुडिशियल  झ्राफिसर  हो  |  कंट्रोलर

 की  तथा  रिटी  शायद  दिल्‍ली  के  हर  आदमी  के  ऊपर  होने  वाली  है  र  इससे  ज्यादा  एम्पारटंट  आफिसर

 शायद  दिल्ली  में  कौर  कहीं  नहीं  होगा  क्  कि  यह  हर  क  किरायेदार  ate  हर  एक  मकान  मालिक

 से  ताल्लुक  रखने  वाला  होगा  ate  इसलिये  वह  अफ़सर  हमेशा ऐसा  ग्रामीण  चाहिये  जिस

 की  कि  निष्पक्षता  पर  सबको  पूर्ण  विश्वास  हो  तर  होगा  ऐसी  हम  उम्मीद  रखते हैं  ake  इसीलिये

 मैं  चाहता  हं  कि  यह  कं  tat  जुडिशियल  साइड  से  कौर  जुडिशियल  डिपार्टमेंट  से  हो  ग्रोवर  अगर

 ऐसा  हो  तो  वह  पब्लिक  का  कौर  भी  ज्यादा  विश्वास  पात्र  बन  सकता  है  |

 दूसरी चीज  मुझे  यह  कहनी  हँ  कि  सेक्शन  ३  जिसके  कि  wear  गवर्नमेंट  प्री मिसेज  को

 इस  कानून  से  बाहर  रक्खा  गया
 में  उसके

 खिलाफ  हुं  हालांकि  यह  सेलेक्ट  कमेटी
 में

 पास

 हो  चुका है
 लेकिन  वहां  पर  भी  मेंने  उसका  विरोध  किया था  क्योंकि  दिल्‍ली  जैसी  जगह  में

 जहां  सबसे  ज्यादा  कौर  बड़ा  मकान  मालिक  गवर्नमेंट  है  अ्रौर  उसकी  मकान  मिलियन

 रोजवरोज  बढ़ती  ही  जा  रही  अभी  गवर्नमेंट  की  ae  से  कोई  दो  महीने  पहले कोई
 र

 हजार  एकड़  जमीन  एक्वायर  की  गई  हूं  शायद  तीन  महीने  के  wax  फिर  १

 हजार  या  २  हजार  एकड़  जमीन  एक्वीजिशन  होने  वाली  इसका  मतलब  यह  हुमा
 कि

 बहुत  हद  तक  तमाम  जमीन  की  मालिक यह  गवर्नमेंट  बनने  वाली  हू  प्रौर  प्राइवेट लोगों  की  कोई

 गुंजाइश  नहीं  रहेगी  और अगन  गंजाइश  रही  भी  तो  वह  केवल  बड़े-बड़े  सरमायदारों को  रहेगी

 इसीलिए  मं
 चाहता  हूं  कि  कम  से  कम  गवर्नमेंट  की  तरफ से  जो  मकान  किराये  पर  उठे  शर

 खास  कर  एक्वीजिशन  aire  रिक्वोजीदशन  के  बाद  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  जो  रिलेट  करत

 उन  पर  ज्यादा  किराये  न  लगाये  कई  मिसालें  यहां दी  गई  जिनमें
 यह

 बतलाया  गया कि

 जितना  किराया  किरायेदारो ंसे  मकान  मालिकों  at  मिलता  गवर्नमेंट  उससे  कई  गुना

 किरायदारों  से  वसूल
 करती  है

 शर  यह  हमारे  लिए  बड़े  शर्म  की  बात  इसके  लिए  यह

 दलील  देना
 कि  चूंकि  गवर्नमेंट  यह

 करती
 है  इसलिए  यह  मुनाफा बाजी  नहीं  यह  गलत

 चीज है
 क्योंकि  हम  चाहत ेहे  कि  गवर्नमेंट  एक  श्रादशं  एम्पलायर  एक  area  मकान  मालिक

 भी  आजकल  जितने  भी  सरकारी  कर्मचारी  उन  सबकी  एम्पलायर  गवर्नमेंट  F  शरर

 उनक  साथ  बरच्छा  भ्र ौर  ठीक  व्यवहार  होना  चाहिए  जेसा कि  होता  में  समझता  हूं  कि  जब
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 इम  यह  दिल्‍ली  रेंट  कंट्रोल  एक्ट  बना  रहे  हें  तो  गवर्नमेंट  को  भीं  जो  कि
 एक  tears  हूं

 जिसको

 प्राइवेट  मकान  मालिकों  के  सामने  एक  अदद  उपस्थित  करना  चाहिए  कौर  गवर्नमेंट  जब

 एक  राय  लेंडलाड  के  रूप  में  सामने  आयेगी  तभी  हमारी  aka  प्रैक्टिस  भी  बढ़  सकती

 हू  और  म  नहीं  समझता  कि  उसको  शहरग  रखने से  गवर्नमेंट  कितना  ऐसा  कमा  सकती हे  |

 गवर्नमेंट  को  यह  हक ह  कि  वह  जिस  जमीन  ale  मकान को  चाहे  उसको  एक्वायर  कर  सकती

 हूं  wie  रिक्वीजीशन  कर  सकती  हूं  ।

 उस  हक
 से  गनीमत  को  तसल्ली  हो  जानी  लेकिन  जहां  तक  रंट  कंट्रोल  का

 ताल्लुक  गवर्नमेंट  की  इमारतें  इस  एक्ट  के  मातहत  होनी  में  इसका  सख्त

 पक्षपाती  हूं पौर  गवर्नमेंट  की  इमारतों  को  इस  कानून  से  एग्जम्प्दान  देने  का  मैं
 कोई  कारण

 नहीं  दिखता  |

 तीसरी  बात  मझे  रेंट  होलीडे  के  बार ेमं  कहनी  सचमुच  हम  उसके  सख्त  खिलाफ

 म॑  समझता  हूं कि  सदन  के  बहुत से  लोग  इसी  राय  के  होंगे  सिवाय  एक  दो  सरमाये दारों

 हम  इसके  नतीजे  जानत ेहं  और  हमने  अपनी  आंखों  के  सामने  देखा  ह  कि  पिछले  are  दस

 सालों में  दीपक  में  जितनी भी  बड़ी-बड़ी  कालोनी बनी  वे  सब  लखपतियों  atk  करोड़

 पतियों  की  ही  atte  भ्रसेम्बली  रोड  पर  श्राप  देखें  जितने  भी  मकान  बन ेहूं  वे  ५  लाख

 स  लेकर  बीस  पच्चीस  लाख  तक  कौर यह  मकान  ज्यादातर  किरायेदारों  स  पहले से

 पसो  लेकर  बनाये  मकान  बनने से  पहल  ही  समझौते  हो  गये  शहरों  पांच  पांच  दस  दस
 साल  क

 लिए  किराये  ते  हो  पैरों  इस  तरह से  वह  रुपया  लेकर  यह  मकान  बनाये  गये  हं

 भर  हजारों रुपयों  महीने  किराये पर  चल  वहां  वरसा  दो  सौ  रुपये  महीने  का  तो

 एक  कमरा
 या

 एक  दुकान  भी  नहीं  मिल  सकती  ।  वहां  पर  बड़े-बड़े  सरमाये दारों  की

 मकान  wrt
 कम्पनियां

 इसी  प्रकार  गोल्फर्लिक  कौर  जोर  बाग  में  जो  मकान  बनाये

 जारहेह  वे  सरमाथेदारों  जैसा कि  अभी  चौधरी
 ब्रम्ह  प्रकाश

 जी  ने  इस  जमाने  के

 अन्दर  कोई  चालीस  हजार  छोट  पूरब  मकान  बनाये गये  वह सब  श्रनश्राथोराइज्ड  बनाये

 गय  कानन
 के  अन्दर  नहीं  बनाया  कानन क  इन्दर  बनाए  वाल  बड़-बड़  सरमायादार

 al  लेकिन  गरीब  श्रादमा  कहां  इसीलिए  कुदरती  तौर पर  मकानों  का  सबलेटिंग  हो

 राज  हालत  यह ह  कि  एक  छोटी सी  रसोई  के  लिए  भी  लोग  पचास  रुपया  महीना

 देकर  रहने
 के  लिए  जब  डिमांड  इतनी  जबरदस्त  हो  कौर  गवर्नमेंट  की  तरफ  से

 कोई  इन्तिज़ाम न  हो  तो  गरीब  प्राइम  क्या  करेंगे  ।  उनको  जहां  भी  जगह  मिल  गयी  वहीं  पर

 उन्होंनें  दो  हजार  तीन  हजार  रुपया  लगाकर  मकान  बना  में  तो  समझता हूं  कि  चालीस

 हजार  नहीं  बल्कि  पिछले  चार  पांच  सालों  में  एक  लाख  श्रनश्राथोराइज्ड  मकान  दिल्‍ली  में  बने

 भ्र ौर हम  इसको  किस  तरह  से  रोक  सकते हे
 ?

 इसको हम  हौलिडे  देकर  नहीं  रोक
 रट  alias  देने  का  नतीजा  यह  होगा  कि  दिल्‍ली  सरमाये दारों  की  बन  गरीबों के
 लिए  यहां  कोई  गुंजाइश  नहीं  रहेंगी

 लेकिन  जब  दिल्ली  में  बहुते  से  सरमायेदार  भर  बड़े-बड़े  पूंजीपति  और

 पैसे  वाले  तो  उनकी सेवा  के  लिए  भी  गरीबों  की  जरूरत  में  समझता  हूं  कि

 यहां
 कम

 से  कम  २४५,  ३०  या  ४५०  हजार  तो  गरीब  फोर्थ  क्लास  गवर्नमेंट  सरवेंट्स  रह  रहे

 वे
 किस  तरह से  रहेंगे  ।

 एक  साहब  मेर  पास  जाये  रेलवे  कठिन  वह  ट्रासफर  पर  यहां  अय  हा  उनको  २००

 रुपया
 महीना  मिलता  वह  कहते थे  कि  हमको  ६०  रुपये  से  कम  में  एक  कमरा  नहीं  मिलता



 २५७८  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  १६  दि  १९४५८

 [att  च०  Fo

 हम  किस  तरह स  अपना  गुजारा  कर  सकते  बहु  मं  इस  तरह  की  चीजों  पर  गवर्नमेंट  का  ध्यान

 दिलाना  चाहता  में  गवर्नमेंट  से  दरख्वास्त  करूंगा  कि  वह  अपनी  हाउस  बिल्डिंग  एक्टिविटी

 को  ग्रौर.तज  गवर्नमेंट  हजारों  एकड़  जमीन  एक्वायर  कर  रही  यह  बात  सही हे
 कि

 इसमें  बहुत  पैसे  की  जरूरत  यह  करोड़ों  अरबों  का  सवाल  कहा  जाता है
 कि  दिल्‍ली

 के  स्लम  एरियाज  में  ५०  हजार  लोग  रहत ेहें  लेकिन  में  कहता हूं  कि
 कम

 से
 कम  लाख

 आदमी  इस  वक्त  प्लम्स  में  रह  उनके  लिए  अच्छे  मकान  मुखिया  करना  कोई  मामूली

 चीज  नहीं  इसलिए  इस  काम  के  लिए  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  को  एन करेज  करना

 बड़े  अफ़सोस  की  बात है
 कि  गवर्नमेंट  इतनी  बहुत  सारी  जमीन  एक्वायर  कर  रही  है  लेकिन

 अभी  तक  उसने  किसी  कोआपरेटिव  सोसाइटी  को  न  तो  जमीन  ही  दी  है  ate  रुपया  ही

 दिया  गवर्नमेंट  को  इस  तरफ  भी  सोचना  इससे  गवर्नमेंट  का  खर्चा  भी  बच  जायेगा

 झर  मकान  भो  बन  हम  देखते  हे  कि  कुछ  हाउस  बिल्डिंग  सोसाइटीज  बन  रही  हैं

 a  कुछ  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  भी  लेकिनਂ  में  चाहता  हू ंकि
 उनके  मेम्बरशिप

 पर  कंट्रोल  होना  इनके  कवल  वही  लोग  मेम्बर  बन  सकें  जिनके  पास

 रहन के  लिए  अपना  कोई  मकान  में  जानता  हूं  सरमायेदार  इन  कोआपरेटिव

 सोसाइटीज  को  भी  अपने  कब्जे  में  कर  लेत  हे  ak  कोआपरेटिव  सोसाइटी  के  नाम
 से

 जमीन

 लेकर  |
 फिर  वहीं  सरमायेदार  हड़प  कर  जाते  इसलिए  में

 कहता  चूंकि
 कोआपरेटिव

 दूसरी  सोसाइटीज  पर  भी  गवर्नमेंट  को  कंट्रोल  रखना  चाहिए  कि  इनका  मेम्बर  वही  बन  सक

 ज़िसके  पास  दिल्‍ली  में  रहने  के  लिए  मकान  इसलिए  में  इस  बात
 पर

 ज्यादा  से  ज्यादा

 जोर  दूंगा  कि  कोआपरेटिव  कौर  हाउसिंग  सोसाइटीज  को  एन करेज  किया  जाये  ak  जल्दी

 से  जल्दी  उनके  प्लान  कौर  ले  श्रीवास  को  पास  किया  जाये  ताकि  श्रनश्राथोराइज्ड  मकान

 बनना  बन्द  हों  जो  कि  गवर्नमेंट  के  लिए  बड़े  शेर  की  चीज  हम  देखते  हे  कि  हमारी  areal

 के  सामने  गवर्नमेंट  के  हुक्म के  खिलाफ  मकान  खड़े  हो  रहे  zl  फिर  भी  हम  कुछ  नहीं  कर

 इनको  हम  किस  तरह से  रोके  इस  पर  हमें  सोचना

 स्लम  एरियाज
 को  इस  कानून  से  एजेन्ट  किया  हुस्नो  में  इसके  पक्ष  में

 नहीं
 दिल्‍ली

 में  सलाम  का  बहुत  बड़ा  एरिया  नई  आबादी  छोड़कर  बाकी  आबादी  के  दो  तिहाई

 हिस्से  में  सलम  gd  इनमें  बड़े  बड़े  मकानात  भी  हे  जिनमें  बड़े-बड़े  मकान  मालिक
 भी  रहते

 इनमें  बहुत  से  गरीब  किरायेदार  भी  नगर  उनके  ऊपर  यह  कानून  लाग ून  हो  तो

 उन  लोगों  को  बहुत  तकलीफ  इसलिए  में  चाहता  हूं  कि
 किसी  न  किसी  तरह  से  प्लम्स

 में  रहने  वाले  गरीब  किरायेदारों  को  भी  इस  रंट  कंट्रोल  बिल  से  फायदा  उठाने  का  मौका

 दिया  जाना  चाहिए  |

 में  एक  बात  कौर  कहना  चाहता हूं  ale  वह  यह  ह  कि  जो  areal  बाकायदा  रेंट  सदा

 करता  रहा हो
 शर  अगर उस पर उस  पर  पहले  की  कोई  डिग्री  भी  हो  तो  उसकी  वजह  से

 उसको

 बेदखल  न  किया  इन  लोगों  को  बचाने  के  लिए  उन  पर  यह  नया  कानून  लागू  होना

 पंडित  ठाकुर  दास  acta  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  यह  कानून  जिस  पर

 हम  आज  बहस  कर  रह ेहें  यह  दिल्ली  के  तकरीबन  २०  लाख  लोगों  पर  लागू  होता

 लोग  मुख्तलिफ  तबकों
 के  कोई  भ्रमित  है  कोई  गरीब  है  भ्र ौर  कोई

 असत  दरजे
 का  है  |

 यहां  पर  दो  मसले  ऐस ेहें  जिनको  हमें  इस  कानून  की  रूसे  देखना  एक  बात  तो  यह  है

 जिसका  जिक्र  फिर  भी  बहुत  से  मेम्बर  साहिबान  ने  किया हैं  कि  नई  दिल्‍ली  में  कुछ  ad



 १६  YeXs  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधायक  RAGE

 में  इस  कदर  ज्यादा  किराये  बढ़  हें  जिन  लोगों  ने  मकान  बनाये  हें  उन्होंने

 दो  तीन-तीन  साल  में  अपनी  पूरी  रकम  वसूल  कर  तो  एक  तो  यह  प्वाइंट  था

 कि  नई  दिल्ली  में  बहुत  ज्यादा  किराये  बढ़े  हुए  ्  दूसरा  प्रॉबलम यह  था
 fr

 १९३९  से  नई  दिल्‍ली  में  जो  किराये  चले  awa  उनमें  बहुत  थोड़ी  बढ़ोतरी  हुई

 ग्रोवर  वह  भी  ब  सिक  tes  बारे  इस  वजह  से  लेंड  रोज  शर

 कान-मकान  १५  मकानात  को  अच्छी  तरह  से  रिपेयर  नहीं  कर  सकते  कौर  उनके  साथ  बड़ी  बेइंसाफी

 होरही  बेहतर  होता  इस  बिल  के  दो  टुकड़े  कर  दिये  जाते--एक  ales  दिल्‍ली  के  लिये  कौर

 दूसरी नई  दिल्‍ली  के  ताकि  हम  कुछ  इंसाफ
 कर

 सकते  |  मुसीबत  यह  नज़र  जाती  है  कि  जो  १२००

 रुपये  से  ज्यादा लेने  वाले  उनकी  परसेन्टेज हमने कुछ बढ़ाई हमने  कुछ  बढ़ाई  है--दस परसेन्ट  या  कुछ  बढ़ाई

 लेकिन जो  ६००  रुपये  से  कम  लेते  उनकी  में  बढ़ोत्तरी  नहीं  की  गई  इसका  मतलब

 तो  ae  gar  कि  जिनके  पास  उनको  कौर  ज्यादा  दिया  जायेगा  कौर  जिनके  पास  नहीं  उन  को

 पूछा  नहीं  पहले  भी  बिल  में  लिखा  था
 att

 सिलेक्ट  कमेटी  की  भी  राय  ह  कि  स्मगलर

 दारों  के  लिये  ag  बिल  बनाया  जा  रहा  है  ।  यह  एक  बड़ी  ख़ुशकुन  बात  थी  कि  हमारे  लेजिस्लेट ज

 भ्र  हमारी  गवर्नमेंट  को  ग़रीबों
 का

 स्याल  all  लेकिन  जब  में  इस  बिल  को  देखता  हूं  कि

 किन  को  रियायत  दी  गई  तो  मं  समझता  हूं  कि  fea  मुनासिब  पर

 नहीं  दी  गई  यह  जो  तफ़रीक  को  गई  है  कि  जो  छोटे  मकान  में  रहता  वह

 ग़रीब  है  गौर  जो  बड़े  मकान  में  रहता  वह  जरूर  यह  दुरुस्त  नहीं  कुजा  यह  दुरुस्त

 होता  कि  सारे  टेनांट्स  ग़रीब  हें  झर  सारे  के  सारे  मालिकान  अमीर  ह्  इनकी  क्लास  कौर

 गरीज  कहां  बनी  हुई  हें  ?  में  कितने  ही  मालिकान  को  जानता  हूं  कि  जो  किरायेदारों  के  मुकाबले  में

 निहायत  ग़रीब  हूं  ।  अगर  उनकी  क्लास  अलग  तो  कुछ  फ़ायदा  वर्ना  बात  एसी  है

 कि  कुनबा  डूबा  हिसाब  ज्यों  का  त्यों  ।  एक  तरफ़  मालिक  मकान  इसलिये  मरा  जाता  है  कि

 उसको  पूरा  किराया  नहीं  मिलता  है  उसके  पास  अपने  मकान  वर्ग रह  की  मरम्मत  के  लिये  पैसा

 नहीं  होता  दूसरी  तरफ़  उसके  साथ  राज  इसलिये  इंसाफ़  नहीं  कर  रहे  हें  कि  वह  मालिक-मकान

 में  at  करना  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  में  झ्रारबिटरेरी  प्राविज़न्ज़  हे  यह  एक  श्रनजस्ट

 गौर  ग्रारबिटरेरी  ला  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  किस  बिना  पर  इस  बिल  की  क्लासीफिकेशन

 की  गई  वे  क्लासीफिकेशन  ये  हे--जिसने  २  Rey  से  पहले  किराया  जिसन  २

 REvY  के  बाद  किराया  जिसने  १९४१-५५  में  मकान  १९४४  से  FEY  तक  कौने

 मालिक  है  श्र  कौन  किरायदार  है  पौर  geUy  के  बाद  कौन  मालिक  और  कौन  किरायेदार

 में  पूछना  चाहता हूं  कि  यह  aaa  की  तमीज़  क्या  जायज़  चीज़  जिस  पर

 सारा  कानून  बना  रहे  हे  |

 जहां  तक  सेन्ट  का ताल्लुक  इस  में  तीन  रेन्स  का  जिक्र  किया  गया  है--श्रोरिजिनल

 बेसिक  te  और  cess सेन्ट  ।  किस  बेसिस  पर  ये  सेन्ट  मधुकर  किये  इस  बिल  का सारा

 बैकग्राउंड  श्र  श्रारबिटरेरी  किसी  मतलब  का  नहीं  मुनासिब  तो  वह  तरीका

 जो  कि  मेंने  इस  बिल  के  सिलेक्ट  कमेटी  को  जाते  तजवीज़  किया  था  भ्र ौर  जिसको  राज  श्री वी  ०

 पी०
 नायर  ने  एक  क्राइटेरियन  के  तौर  पर  रखा  में  अ्रजं  करना  चाहता  हूं  कि  यह  मामला  सिफ

 दिल्‍ली  का  नहीं  यह  सारे  देश  का  मामला  राज  गवर्नमेंट  की  इकॉनोमिक  पालिसीज़  की  वजह

 से  सारे  देश  में  लोग
 गांवों

 से  शहरों  में
 ग्रा

 रहे  हें
 प्रौढ़

 शहरों  की  आबादी  बढ़  रही  बहुत से

 इलाकों  प्राविसेज़  में  इस  तरह  के  कानून  बने  हुये  ह्  हम  को  सारे  हिन्दुस्तान  के  लिये  एक  पालिसी

 मुक़र्रर  करनी  जो  कि  te  पालिसी  कही  जा  सके  ।  च  कि  मकानात  थोड़े  इसलिये  में  de

 कन्ट्रोल  के  हक  में  हुं  ।  असर  मकानात  काफी  होते  में  चाहता
 कि

 चूंकि  हमने  अपने  कोस्टा  च्यूशन  में



 २४५८०  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  १६  १९५८

 ठाकुर  दास

 दफ़ा  १९  रखी  जिसके  मुताबिक  कोई  आदमी  प्राइवेट  प्रापर्टी  रख  सकता  उसको  यूज़  भोर

 डिस्पोज  साफ़  कर  सकता  इसलिये  te  कंट्रोल  न  किया  जाये  ।  लेकिन  अराज  हालात  ऐसे  हें

 कि  लोगों  को  अराम  से  मकान  नहीं  मिल  सकते  गरीब  आदमियों  को  मकान  नहीं  मिल  सकते

 इसलिये  कंट्रोल  करना  ज़रूरी  लेकिन  are  सारे  हिन्दुस्तान  के  लिये  एक  बेसिक  अ्रौर

 गीर  उसूल  रखा  तो  ठीक  था  कौर  नगर  हर  एक  हिस्से  के  लिये  अलग  wert  प्राविज़न

 तो  यह  मुनासिब  नहीं  होगा  ।  मगर  यह  भी  कहा  जाय  कि  जहां  बीस  लाख  से  ज्यादा  ग्रा बादी

 वहां  के  लिये  एक  खास  उसुल  रखा  तो  भी  मुझे  कोई  एतराज़  नहीं  लेकिन  यहां

 टेनांट्स  को  अलग  मान  कर  उनके  लिये  प्राचीन  रखा  गया  लेकिन  पुकार  लेड लाड ज़
 के  लिये

 कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 दो  तीन  बरस  पहले  मेंने  इस  हाउस  में  हाउसिंग  पालिसी  के  बारे  में  कुछ  we  तो  मेरे

 दोस्त  श्री  अशोक  जिनकी  में  बड़ी  इज्जत  करता  मुझ  से  बड़े  नाराज़  हुये  शर  उन्होंने

 कहा  कि  इस  फ़ाइव  यानी  प्लान्ट  चल  रहे  इस  हाउसिंग  का  ज़िक्र  करना  नादानी  को

 बात है  qq  उस  वक्‍त  यह  तसलीम  किया  था  क्योंकि  में  जानता  हूं  कि

 जिस  तक  हमारे  खाने  पीने  का  सिलसिला  पूरा  नहीं  होता  उस  तक  अच्छे  हाउसिंग

 का  जिक्र  करना  मुनासिब  नहीं  में  समझता हूं
 कि  राज  देश  में  शायद  ही  मुश्किल  से  चार  पांच

 परसेन्ट  ऐसे  लोग  जो  wea  मकानों  में  रहते  वर्ना  ग़रीब  इलाकों  में  घास-फूस  के  मकान

 १००  रुपये में  बनते  वहां  कच्चे  मकान  सौ  सौ  बरस तक  चलते  कौर  उन्हीं  में  लोग  गुज़ारा

 करते  इसके  बावजूद  राज  बहरों  में  यह  डिमान्ड  है  कि  मोस्ट  fare  कौर  पक्के  मकान  हमको

 चाहिये  ।  नगर  गवर्नमेंट  के  पास  रुपया  होता  तो  शायद  गवर्नमेंट  क्रेग  न  करती  कि  हर  जगह  अच्छे

 मकान  बन  जायें  ।  परसों
 या

 उससे  एक  दिन  पहले  किसी  साहब ने  यहां  हाउस  में  कहा  था
 कि

 दस  हजार

 करोड़  रुपया  सीटें  बम्बई  के  हाउसिंग  के  लिये  गवर्नमेंट  को  हमको  मालूम  है
 कि  बिड़ला

 कमेटी ने  अ्रपनी  रिपोर्ट  में  कहा  था  कि  कम  से  कम  ८५  करोड़  रुपया  दिल्‍ली  के  लिये  उस

 चाहियें  जब
 कि  वह  रिपोर्ट  श्राई

 थी  ।
 are

 तो
 दिल्‍ली  की  श्राबादी  बहुत  बढ़  गई  में  नहीं

 जानता
 कि  गवर्नमेंट

 कों  किस  कद्र  रुपया  खड़े  करना  वह  सारे  दिल्‍ली  के  लिये  हाउसिंग  का

 प्रापर  इन्तजाम  में  तो  इस  बात  को  प्रैक्टिकल  पासिबल  नहीं  समझता  कि  गवर्नमेंट  सारी

 चीज़ों  का  इन्तज़ाम  एकदम  शुरू  कर  में  गवर्नमेंट  को  बिल्कुल  ज़िम्मेदार  नहीं  क्यों
 कि

 गवर्नमेंट
 के  हंस  टू  क. फूल हूं । ्  इसलिये  गाना ट  से  यह  उम्मीद  करना  कि  वह  बड़ी  भारी  रकम  खर्च

 करके  दिल्‍ली  की  समस्या  हल  करे  नामुनासिब  है  ।

 गवर्नमेंट  की  अपनी  पालिसी  दिल्‍ली  की  खराब  हालत  के  लिये  ज़िम्मेदार  जिस  विवि  यहां  बहुत  से

 रेफ़यूजी  जिनके  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  उन्होंने  नाजायज़  तौर  पर  कब्ज़े  तब  उन्होंने

 अपने  मकान  बना  लिये  ।  गवर्नमेंट  ने  क्या  किया  ?  इन  लोगों  के  रीहैबिलिटेदान  के  लिये  गवन  मेंट
 न  जो

 मकान  बनाये  उन  पर  बहुत  थोड़ी रकम  लगी  थी  श्र  fam  शरणार्थियों की  वजह  से  उनकी
 कीमत  बढ़ी  उन  मकानों  को  गवर्नमेंट

 ने  नीलाम  किया  ake  उनकी  मार्केट  वैल्यू

 हालांकि  कमेटी  की  यह  सिफ़ारिश  थी  कि  उनको  मकानात  नो  प्राफ़िट  नो  लास  बेसिस  पर  दिये  जायें  ।

 हम  यह  चाहते  हे  कि
 देश  में  हर  एक  का  अपना  मकान  जिस  में  वह  उस  की  अपनी

 दुकान  जिसमें वह  कारोबार  हम  नहीं  चाहते  कि  किराये  का  मामला  इस  कद्र  पेचीदगी

 अख्तियार
 करे

 ।
 लेकिन  राज  तक  गवर्नमेंट  ने  एक  केस  में  भी  नो  प्राफिट  नो  लास  के  बेसिस  पर  किसी

 शरणार्थी  के  मकान  को  रेगुलराइज़  नहीं  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  की  यह  क्यां

 पालिसी है  ।
 क्या  गवर्नमेंट यह  नहीं  चाहती  कि

 लोग  अपने  मकान  में  रहें
 ?

 जो  मकान  Roo,
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 १३०० रुपये  में  बने  गवर्नमेंट  ने  उनको  नीलाम  करके  लोगों  से  ५,०००,  ७,०००  रुपये  वसूल

 किये  ।  वें  छोटे  छोटे  जहां  रात  के  वक्‍त  कोई  भ्रामक  नहीं  जाता  बीस  बीस  हज़ार में

 रब  मेरे  दोस्त  कहते  हूं  कि  उनका  कंट्रोल कर  जिन
 ग़रीबों

 को  areal  कीमत  क्लेयर

 की  जिन्होंने  ये  मकान  अपनी  औरतों  के  ज़ेवर  वग़ैरह  बेच  कर  खरीदे  वह  भी  मार्केट

 बीयू  प्राय  उनको  कहते  हं  कि  ्  मकानों  का  पुरा  किराया भी  वसूल  न  करो  क्या

 यह  दुरुस्त है  ?  क्या  यह  जायज है  ?  क्या  वे  ग़रीब  भ्रामक  नहीं  A  अज  करना  चाहता  हूं  कि

 किराये  का  मसला  बहुत  पेचीदा बन  गया

 जहां  तक  गवर्नमेंट  के  अपने  मकानात  के  किराये
 का

 ताल्लुक  उसके  बारे  में  जो  कुछ  कहा

 गया  उसको  दोहराना  नहीं  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  किस  तरह  अपने  मकानात  का  किराया

 वसूल  करती  किस  तरह  वह  एक  मकान  का  किराया  १२००  रुपया  लेती  जब  कि  उसके

 बराबर  के  मकान  का  किराया  fas  €७  रुपये  गवर्नमेंट  सेंटर  से  दस  परसेंट  किराया  लिया

 जाता  जो  कि  बड़ी  मनासिब  चीज़  लेकिन  ज़रा  गवर्नमेंट  का  अपना  कायदा  देखिये  ।  मेंने  पिछली

 दफ़ा कोट  किया  था  कि  फंडामेंटल  रूल  ४४५  के  मातहत  गवर्नमेंट  Coz  किराया  वसूल  करती  है  ।

 हमारी  गीता  में  लिखा  है

 यद्यदाचरति  श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो  जन  ।

 स  यत्प्रमाणं  कुरुते  लोकस्तदनुवतेते

 जो  कुछ  श्रेष्ठ  ग्रामीण  करते  लोग  उसकी  नकल  करते  वह  प्रमाण के  काम  श्राता  यह

 मंट  जिस  तरह  खुद  किराया  वसूल  करती  तो  वह  किस  मह से  लोगों से  कहें कि  मुनासिब

 किराया  वसूल  गवर्नमेंट को  चाहिये  कि  वह  एक  मनासिब  पालिसी  कायम  जिसको

 मालिक  मकान  कौर  किरायेदार  फ़ालो  लेकिन  गवर्नमेंट  उसके  बिल्कुल  बरखिलाफ़  करती  है  |

 गवर्नमेंट  यह  मंन्टेलिटी र. दा  करती  है  कि  ज़मीन  की  कीमत  ज्यादा  से  ज्यादा  हो  ।

 गवर्नमेंट  न  चार  चार  और  पांच  पांच  प्रान  गज़  ज़मीन  खरीदी  श्र  बाद  में  दरबारियों

 की
 उसने  उसी  ज़मीन  को  पचास  पचास  रुपये  गज़  के  हिसाब  से  जब  गवरमेंट खुद  ही  इस  तरह  से

 फायदा  उठाती  है  तो  वह  किस  तरह  से  यह  मानती  है  कि  लोग  फायदा  नहीं  उठायेंगे  या  उसके  कहने

 के  मुताबिक  काम  करेंगे  |

 दिल्‍ली  में  मकानों  की  समस्या  को  हमें  हल  करना  है  भ्र ौर  इसके  लिये  में  चाहता  हूं  कि  कम  से
 कम  १०  करोड़  रुपये  से  यहां  एक  एसोसियेशन  बनाई  जाये  जो  कि  लो  इनकम  ग्रप  के  लिये  मकान

 बनाये  |  गवर्नमेंट  का  यह  भी  द  है  कि  वह  लोगों  को  मुफ्त  जमीन  लोगों  से  कहे  कि  वे  मकान

 .  इस  तरह  से  म॑  समझता  हुं  हज़ारों  की  तादाद  में  यहां  मकान  बनेंगे  ग्रोवर  मकानों  की  जो

 किल्लत  है  वह  कम  हो  जायेगी  ate  किराया  खुद-ब-खुद  कम  हो  जायेगा  |

 अब  में  चन्द  एक  फैक्शंस
 की

 तरफ  जाता  मेरी  राय  में
 सिवाय

 मार्किट  वैल्यू  के  बेसिस  के

 और  कोई  बेसिस  सैक्शन ६  के  वास्ते  कायम  करना  मुनासिब  नहीं  है  ।
 उसके  मन्दर  हम  चाहें  तो

 यह  कर  सकते  हें  कि  जो  लेंड  की  वेल्यू  है  उसका  छः  परसेंट  से  ज्यादा
 न

 रखें  कौर  री ज़ने बिल  see

 ग्राफ  कंस्ट्रक्शन  है  उसके  मुताबिक  ज्यादा
 से

 ज्यादा
 नौ  या

 दस  परसेंट  रखें  तो  इसका  नतीजा  यह
 होगा  कि  जो  मार्किट वैल्यू  होगी  उसका  झूठ  परसेंट  से  ज्यादा  किराया  मुकरंर  नहीं  हो  सकेगा  |

 हमला
 करना  चाहता  हूं  कि  दफ़ा  ६  को  में  बिल्कुल  भी  पसन्द  नहीं  करता  इसकी  डिटेल्स  में  में

 जाना  नहीं  चाहता हुं
 क्योंकि  इसमें  वक्त  बहुत  लग

 जायेगा  श्र
 में

 और  बातों  की  तरफ़  एग पका  ध्यान

 दलाना  चाहूंगा  |
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 [To  ठाकर  दास

 में  समझता  हूं  कि  किसी  को  भी  रूल  श्राफ  दी  ला  से  ऊपर  नहीं  होता  चाहिये जो
 चीज़  ए  के

 पवित्रता  बेंट वास्ते  दुरुस्त  है  वह  के  वास्ते भी  दुरुस्त  होनी  ated |  इस  बिना  पर  मेँ  चाहुंगा कि  ग

 को  भी  जितने  भी  उसके  प्रेमिजिज़  हैं  उनको  इसमें  शामिल  कर  देना  चाहिये  ।

 अब म
 सब-लैडिंग  के  बारे  में  कुछ  करना  चाहूंगा

 |  जब
 तक  यहां  पर  किराये  इतने  ज्यादा

 जब
 तक  यहां पर  मकानों  की  शार्टेज  सब-लैडिंग  जारी  रहने  वाली

 सब-लैडिंग  लाज़िमी

 तौर पर  होगा  प्रौढ़  उसके  लिये  चाहे  श्राप  १,०००  रूपया  जर्माना  मुक़र्रर कर  दें  या  इसको  पीनल  करार

 दे  दें  इससे  कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं  है  ।  सन्‌  88 V9 FT का
 जो  बिल  था  उसके  वास्ते  जो  सिलेक्ट  कमेटी

 बनी  थी  उसका  भी  मैं  मेम्बर  था  कौर  उस  वक़्त  मैंने  तजवीज़
 की  थी

 कि  श्राप  जो  सब-लैडिंग  की  इजाजत

 दें  तो  उसमें  उनमें  को  कौर  मालिक  मकान  दोनों  को  शामिल  कर  नों  को  हिस्सेदार बना  दें
 ।  इसका

 नतीजा  यह  होगा  कि  दोनों  हीं  खुद  रहेंगे  रं  इसमें  दोनों  को  किसी  हद  तक  सेटिस्फेक्शन  होगा  |

 जब  दूसरा  एक्ट  था  सन  PeN2A,  उसके  लिये  नो  सिलेक्ट  कमेटी  बनी  थी  उसका  मैं  aaa

 था  ।  वहां  पर  हमने  पिछले  सब  मामलों  पर  विचार  किया  कौर  सब-टैलेंट्स  रखना  चुंकि  बुरी  ae

 समझी  गई  इसलिये  उसको  जुर्म  करार  दिया  गया  |  जो  कानून  बनाने  हम  जा  रह  है  उसम  कहा  गया

 है  कि  जो  रिटन  कंसेंट  के  बगैर  सब-टेंनेंट  रखे  गये  थे  १९५२  से  पहले  उनको  रेग्युलाराइज़  कर  दिया

 जाये  श्र  भ्राइंदा  के  लिये  हम  कह  रहे  कि  १९४५२ से  Leys  तक
 जो  सब-टैलेंट्स  जोकि

 बगर
 कसेट

 के  रखे  गये  हैं  उनको  पीनल  श्राफंस  करार  दिया  जायेगा  कौर  साथ
 ही  इसको

 हम  ग्राऊंड  ग्राफ  एविएशन

 बनाने  जा  |
 ग्रा इं दा  के  लिये  हम  कह  रहे  हैँ  कि  रिटन  कंटेंट  का  होना  जरूरी  है  ।  सब-टैलेंट्स  के

 बारे
 में

 जो  अ्रसली चीज़  मुझे  अफ़सोस  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है
 कि  उसकी  तरफ

 न
 सिलेक्ट  कमेटी

 का  गया  है  कौर  न  ही  गवर्नमेंट  का  ध्यान  गया  है  ।  मैं  og  करना  चाहता  हूं  कि
 जो

 देखने  वाली

 चीज़  है  वह  यह  है  कि  क्या  मकान  के  ay  झ्रोवर-क्राउडिंग होता  या  नहीं  क्योंकि  श्रावक-क्रान्ति

 बहुत  खराब  चीज़  है  ।  साथ  ही  साथ  हमको  इस  मसले  पर  सेनिटेशन के  प्वांइट  श्राफ  से
 विचार

 करना  होगा
 |  इस  दृष्टि से  मैँ  कहना  चाहता  हुं  कि  किसी  भी  मकान  में  सिवाय  कंट्रोलर को  इजाज़त

 से  सब-टैलेंट्स  रखने  की  इजाजत  नहीं  होनी  नगर  कंट्रोलर  मुनासिब  इजाजत

 दें  श्र  WATT  न  समझें  तो  न  दें  ।  ह्म  राज  एक  कदी  के  लिये  भीਂ  ९६  GE  जगह  देने  की  बात  करते

 कौर  कहते  हूँ  कि
 जेलखाने

 में
 उसको  तनी

 जगह  मिलनी  चाहिये  जोकि  कम
 से  कम

 है
 ।  कैदियों

 के
 हिसाव

 से  हम  दूसरे  लोगों  के  लिये  भी  उतनी  ज़मीन  रखनी  चाहिये  ग्रोवर  तब  जा  कर  सब-टेनेसी  एलाऊ

 चाहिये  ।  क  तरफ  श्राप  यह  कहते  हैं  कि  मालिक  मकान  की  मर्ज़ी  से  उसको  रखा  जा  सकता  है  शौर

 दूसरी  तरफ
 ay

 कहते  हैं  कि  यह  जुमे  पगड़ी  लेना  भी  तम  है  तो  मैँ  पूछना  चाहता  हूं  कि  कौन  मालिक

 मकान  राज़ी  खुशी  इसकी  इजाज़त  देगा  |
 ग्राम  मकान  में  गुंजाइश  है  कौर  नैशनल  इंटरेस्ट  डिमांड  करते

 हैं
 कौर  भ्रमर  वह  बड़ा  मकान  है  कौर  श्रौर श  लोग  उसमें  रह  सकते  हैं

 तो
 श्राप  कंट्रोलर

 को
 पावर  दें

 कि  वह  उस  मकान
 में

 सब-टैलेंट  रखने  की  जाती दें  ।  साथ ही  साथ  श्राप यह  कह  दें
 कि

 टैनेंट
 प्रो  मालिक

 मकान
 को  इतना  इतना  परसेंट  मिलेगा  ।  भ्रमर  इस  तरह  से  किया  जायेगा  तभी  यह  समस्या हल  हो

 वर्ना  नहीं  ।  जहां तेज  रिटन  कंसेंट  का  सवाल है  मगर  वह  नहीं  राती  हैं  तो  मामला शौर  भी

 खराब हो  जाता  स  रिटन  कंसेंट  से  कोई  फायदा  नहीं  होने  वाला  देखने  वाली  बात  यह  हैं
 कि

 कया  उस  मकान  में  श्रोत  र-क्राउचिंग  तो  नहीं  ak  सेनिटेशन  के  लिहाज़॒से  इसकी  जाती
 दी  जा

 सकती  है  या  नहीं
 ।

 एक  तरफ  तो  यह  कहा  जाता  है  कि  खाना  मौजूद  है  श्र  तू  भूका  है  तू  खा  सकता है

 शौर  नगर  वह  खाता  है  तो  यह  कहा  जाता  है
 कि

 वह  पकड़ा  जायेगा  तो  यह  कैसे  जायज
 हो

 सकता  है

 बाप  कहते  हैं  कि  रिटन  कंटेंट  के  बगैर  नगर  वह  चौर  पैसा  लेगा
 तो

 कैद  कर  दिया  इसको मैं

 नहीं  समझा  हूं
 ।

 अगर  सब-टैलेंट रखने  के  लिये  मकान  में  जगह  ौर  झ्रोवर-क्राउडिंग नहीं  होता
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 a  श्राप  मलिक  मकान  कौर टैलेंट  दोनों  को  हिस्सेदार  बना  देते  हैं  तो  इसमें  क्या  हज  को  बात

 है  |

 अरब  मैं  हालिडे  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  हाउस की  जनरल  नस  यही  मालूम
 देती

 कि  कोई  छूट  वगेरह  न.दी  जा  '  ।  लेकिन मेँ  पुछना  चाहता  हूं  कि  जब  आपने  reds  के  अन्दर कानून

 बनाया  था  उस  वक्त  प्रापर  उसके  अन्दर एक  इलाज  रखी थी  नम्बर  Fe  कौर  उसमें  यह  शत  रखी थी

 कि
 जो

 मकान  Ye  कौर  Pays के  गच  बनेंगे  उनपर  कोई  रेंट  एक्ट  लागू
 नहीं

 होगा
 ।  राज  उसको

 सात
 बरस  के  करीब  होने  को  राय  सिफ एक  रही  उस  वक्त  जो  लोगों  को  क्यों  रेंस

 दी  गई  थी  ary  उस  पर  श्राप  पानी  फेर  रहे  हैं  लेकिन  उसकी  जगह  फिर  सात  साल  की  छट  देने
 को

 तयार  उन  मकानों  के  बारे में  जो  भ्राइंदा  बनेंगे  उनके  बारे  में
 छूट  देने

 की
 बात  को  मैं

 समझ  सकता

 हूं  बदते कि  मुझे  यह  यकीन
 हो

 कि  जो  हालात हैं  aire  जिस  की  वजह  से  हम  स  बिल  को  पास  करते

 वे  हालात  मौजूद  नहीं  रहे  वर्ना मैं समझता हूं  कि
 ना-मुम्किन  है  किसी

 को  इंसेंटिव  मिले  ।  जो

 भी  बड़े  ब  '  मकान  बनते  हैं  वे  सैटिन  इंटरेस्ट  से  बनते  लोग  स वास्ते  मकान नहीं  बनाते

 हैं  कि  यहां  पर  मकानों  की  कमी है  या
 मकानों

 की
 समस्या  है  या

 लो
 इनकम  ग्रुप  के  लिये  यहां  मकान

 नहीं है  या  मारपीट  श्राफ  पैट्योटिज्म  वे  मकान  बनाते हैं  मेरे  दोस्तों  ने
 कहा

 कि
 छोटे

 ग्रामीणों  के

 लिये  इस  तरह  से  मकान  बनने  वाले  नहीं  हैं  प्रौढ़  मैं  भी  इसी  राय  का  हर्गिज़  भी  स  तरह से  छोटे

 लोगों
 के  लिये  मकान  नहीं  बनेंगे

 ।  उनका  जो  मकान  बनाते हैं  सेल्फी  इंटरेस्ट  रहता है
 कि

 ज्यादा  से  ज्यादा  पया  कमाया  जाये  श्र  यह  तभी  पुरा  हो  सकता है  जब  वे  श्रमिक  आदमियों

 के  लिये  मकान  बनाते हैं  ।

 ग्राम  देखते  हैं  कि  नई  दिल्‍ली
 में

 बड़ी  बड़ी
 मालिकान  इमाम

 '
 बनी

 हुई  इनसे  कोई

 फायदा
 नहीं  eat  यह  में  नहीं  कहता  ।  इनसे  लेकिन  जैसा कि  ale  >  कहा

 देश  के  भ्रन्दर  ठीक  तौर पर  मकान  नहीं बन  सकते हैं  जब  तक  बड़ी  भारी  स्कीम  लो  नाम  ग्रुप

 के  वास्ते  न  हो  उनके  वास्ते  मकान  न बनें  ।  नई  दिल्‍ली  के  भ्रमर  जो  मकान  बने
 उनको

 देखने  से  तो  यही  नतीजा  निकलता  है  कि  दिल्‍ली  परिस्तान  है  ।  इतनी  बड़ी  बड़ी  बिल्डिंग  यहां

 बनी  हे  जोकि  आसमान  से  बातें  करती  को  देखने से  तो  लोगों  को  तथा  विदेशियों  को  यही

 पता  चलेगा  कि  यहां  पर  हिन्दुस्तान  में  कोई  खराबी  नहीं है  ।  अगर हम  किसी  को  इस  तरह की
 बात  बतलाना  चाहते हें  तो  यह  हमारी  गलती  है  ।  राज  यह  पहला  मौका  नहीं  है  जब  मैँ  इस  बात

 को  कह  रहा  कई  बार में  से  कह  चुका  हुं  ।  हमा  पालिसी  बड़े  बड़े  मकान  बनाने  की  हर्गिज़

 नहीं  होनी  चाहिये  ।  हमें  मकान  किसी  को  यह  दिखलाने के  लिये कि  हम  तने  मालदार हैं  नहीं

 बनाने  चाहिये ।  मकान  औसत दर्जे  के  लोगों  लिये  तथा  गरीब  लोगों  के  लिये  बनने

 में  मानता
 हूं  कि  गवर्नमेंट  की  कु  मजब्रियां  हैं  प्लोर  गवर्नमेंट  की

 जो  पालिसी
 है  उस

 पर
 वह

 भ्रमण  नहीं  कर  सकती  है  ।  गवर्नमेंट  की  सारी  की  सारी  पालिसी  कंपिटलिस्टिक  चली ar  रही  है

 सोशलिस्ट  पैटन की  इसे  कोई  पर्वाह नहीं  है  ।  ara  सोशलिस्ट  मोटिव्स  की  बात  करते  लेकिन

 कोई  सोशलिस्ट  मोटी नहीं  हैं  ।  ५,०००  का  मकान  होता  उसका  किराया  १०-१२  रुपया

 होता  उसमें  wg  टैन टेबल  feud  में  रखते  ह  इस  तरह  से  गरीब  आदमी  को  सिविल  करना

 सोशलिस्टिक  मोटिव  नहीं  है  ।  हर  एक  आदमी  को  पेट
 भर

 खाना  रहने को  मकान  मिले

 एजुकेशन  कपड़ा  तथा  दूसरी  ज़िन्दगी की  ज़रूरियात  यह  सोशलिस्ट  पैटने है  ।

 इस  बिल  के  अन्दर कहां  बाप  न  चीज़ों  की
 व्यवस्था  करनें जा  ।  राज  ज़मीन  की  कीमत

 किस  कद्र  बढ़  गई  ससे  श्राप  वाकिफ  ही
 पता  नहीं यह  कीमत  कहां  जा  कर  रुकेगी I

 थोड़े  दिनों  के  बाद  यह  ५००  रुपये  गज़  भी  बिकने  लग  सकती  है
 ।

 डेढ़  सौ  या  दो  सौ  पया  गज  तो  राज

 इसकी  कीमत  हो  गई  यहां  दिल्‍ली का  मामला  इस  तरह  से  तय  होने  वाला  नहीं  गवर्नमेंट को



 Ruse  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विषयक  १६  gays

 पालिसी  तबदी ल  करनी  होगी  |  लेकिन  में  समझता  हुं  कि  गवर्नमेंट  इस  मामले  का  हल  निकालने

 के  लिय  तेयार नहीं  है  प्रो  न  ही  वह  तैयार  हो  सकती  सके  हंस  ट  फुल  हैं  प्रो  हम  इससे  इस

 तरह  की  कोई  चीज़  एक्स पैक्ट  भी  नहीं  करनी  चाहिये  |  लेकिन  इसका  हल  हो  शौर  में  प्रयोग  मह

 साहब  से  सहमत हुं  जो  हल  उन्होंने  सुझाया  है  कि  पहले  तवज्जह फाइव  ईयर  प्लान  पर

 हाउसिंग  का  मामला  वेट  कर  सकता  है  |

 अब  मैं  दूसरी  प्राबिलम्स  की  भ्राता  हूं  ।  मुझे  प्रकासो  है  कि  जो  प्राविजंस  सके  ग्रस्त

 रखी गई  हूँ  उनमें  न  कोई  सिविल  डिक्रीस  का  लिहाज़  रखा गया  न  पुराने  राइट्स  का  लिहाज  रखा

 गया  पुराने  एक्ट  का  भी  लिहाज़  नहीं  रखा  दफा  ३९  को  तो  हटाने  की  जरूरत  नहीं
 थी

 फैक्शंस  ५०,  -झोर  ५३  बिलकूल  मानी  हैं  ।  जब  टैलेंट्स  प्रोटेक्शन  बिल  बना  तो

 वह  हमारी  सहमति  से
 |  उस  नष्ट

 मूवर  श्राफ  दी  बिल  ने  कहा
 था  कि

 हम
 एक

 नया  बिल  ला  rr
 हैं प्र ौर  जो  टैम्पोरेरी  चीज़  उसको  हटा  देंगे  ।  राज  हम  देखते  द  कि  इस  बिल के

 को  भी

 इसके  न्द्र्‌  श्रनटचेंबल करार  दे  दिया  गया  है  ।  उन  को  भी  कोई  हाथ  लगाने
 को

 तैयार  नहीं

 सिर्फ  एक  चीज़  को  ११.  REGO  तक  बढ़ाया  जो  ज़मीनें खाली  पड़ी  उन के  बारे  में

 बाकी  उस  बिल  को  भी  कह  दिया  कि  नगर  कोई  डिगरी  हासिल  कर  ले  तो  उस  ो  रि-प्रोपेन

 खुलवा  )  करवा  सकता  है  |  में  हैरान हूं  कि  किस  तरह  के  बिल  स  हाउस  में  हमारे  सामने

 एक  शख्स  हज़ारों  रुपये  खर्च  कर  के  डिगरी  हासिल  करता  लेकिन  एक  सेक्शन  है  कि  १९५१  से

 @euY  तक  जो  मकान  बने  हैं  उन  के  जो  मुकदमात हैं  वह  स्वेट  हो  जायेंगे  |  मैं  ,  पूछना  चाहता हूं
 कि

 कस  कायदे  से  ऐसैंट-हो  क्यों  ऐंवेट हो जायें जायें  *
 ?

 एक  दास  ने  श्राप  के  कानून  पर  कर  के

 दावा  हजारों  पये  खच  अप  कहते  हैं  कि  वह  हो  aaa  हालाकि

 जो ग्राउ  स  दाव  की  हैं  वह  बिल्कुल  कामन  हैं इस  ऐक्ट  के  अ्रगर वह  कामन हैं
 तो  ड्राप

 कौ  एजेंट  करने  का  FAT  अ्रख्त्यार  है
 ?

 सी  तरह  श्रापने  लिखा  कि  जो  डिग्रियां  उनमें  से  बहुत  सारी  रिश्रोपन  हो  जायेंगी  |  यह

 बिल्कुल  एक  wage  श्राफ  थी ंहै
 ।  कभी  ऐसा  नहीं  सुना  गया  पुराने  ज़माने  में

 ।
 मैं  चाहता  हूं

 कि

 एक  फैसला  अगर  कोट  कर  दे  तो  उसका  आसानी  से  रिश्रोपन  न  किया  जा  सके  ।  डिगरी  को  रिश्रोपन

 करना  एसी  चीज  है  जिस  का  कि  हमें  डर  था  कि  feared  में  एक  वक्त  श्रायेगा  जब  किसी  किसी

 मकान  मालिक  की  परवाह  नहीं  की  जायेंगी  ।  चू  कि  टैलेंट्स  ज्यादा  हाउल  करते  हैं  इसलिये  इन्साफ

 की
 बालों  ताक  रख  कर

 ऐसा
 कियां  जाता

 है  कि
 जिस  में  पापुलेस

 में
 लोग  समझें

 कि  गवर्नमेंट  हमें
 मदद  कर  रही  है  ।  गवर्नमेंट  उनकी  मदद  वेसे  तो  कर  नहीं  मकानात  बना  नहीं  इस  लिये

 छोटे  झ्रादमियों  को  खुश  करने  के  मिडल  क्लास  के  जो  आदमी हैं  उनके  लिये  थोड़ा  सा  टुकड़ा

 फक  दिया  ताकि  वह  लोग  खुद  हो  जायें  ।  लेकिन  मिडल क्लास  तो  रोता  रह  गया  ।  हिन्दुस्तान  की

 समस्या  इस  तरह  से  हल  नहीं  हो  यह  वजह  उसकी  साफ  है  ।

 इसके  भ्रमर  मुलाहजा  एविएशन  का  कानन  है  ।  उन्होंने क्या  ।  जहां  किराये
 दारों के  बारे मं  लिखा  है  उस की  बात  में  प्रज्  करता  हुं  ।  वहां  पर  यह  लिखा  है  कि  sere  किसी  ने

 मकान
 बना  sere  किसी  का  बेकेट  पं जेशन हो  गया  ate  किसी  का  मकान  ऐलाट  हो  गया

 तो  उस  शख्स  को  निकाल
 दिया

 जायेगा  ।
 मैं  पूछता हं  कि  नगर  किसी  शख्स

 को  मकान  ऐलाट हो हो
 गया  तो  क्या  विकेट  परेशान  fam  गया

 ?
 gad  रिफ्यूजी  को  मकान  एलाट  े  मकान

 लिये  लेकिन  बेकेट  पजेशन  श्राज  तक  नहीं  मिला  ।  a  के  अल्फाज़  देखकर

 वह  विकट
 दिये

 जाय
 '

 ।
 उनके  मकानों  को  कोई  इन्तजाम  नहीं  है  ।  इसमें  लिखा  है  हेज
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 बीन  cates  ए  रे  ।  ए  रे  ज्िडेंस के  क्या  माने  ?  ऊपर  लिखा है  सवाल  रेजीडेंस  लेकिन  वहां

 लिखा है  रे  |  प्राचीन  इसके  क्या  माने  हैं
 ?  मैं  प्रज्  करता  हूं  कि  इसके  माने  यह  हूं

 फि  अगर

 किसी  ने  करनाल  में  एक  मकान  बनवा  लिया  कौर  दिल्ली  में  रहता  है  क्योंकि  उसे  fact  में  रहना

 तो  वह  दिल्‍ली के  मकान से  एडिक्ट  हो  जायेगा  ।  वह  जाकर  करनाल  में  रहे  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं
 कि

 क्या  इस  बिल  का  यह  मंशा  है
 ?

 मैं  ध  करना  चाहता g  कि
 नगर  इस  बिल  के  सटी  अल्फाज  को

 देखा  गया  तो  जो  किरायेदार  अराज  बहुत  खुश  हूँ  वह  महसूस  करेंगे  कि
 जिन  मकानों  में  वह  अराज  रह

 रहे हैं  उसमें  रहना  उनके  लिये  मुश्किल हो  जा  एक  दास
 क  में  दिल्‍ली  में  रहता

 उसने  मकान  बनवा  लिया  अ्रमतसर  में  हमेशा  के  रहने  के
 तो  चूंकि  उसने  यह  मकान  बनवा

 लिया  है  इसलिये  वह  दिल्‍ली  से  एडिक्ट  हो  जायेगा  क्योंकि  उसके  लि  मकान  मौजूद है
 ।

 इसी  तरह  पर  जहां  पर  जिक्र  है  फैमिली  का  वहां  पर  देखिये  ।  फैमिली  के  वास्ते  wars  लिया

 जाता  है  वह  भी  बहुत  डिफेक्टिव  दफा  ५ में  जहां  पर
 टैलेंट

 का  जिक्र  है  वहां
 पर  फैमिली  की  तारीफ

 कर  दी  गई  ।  उसमें  लिखा  गया  कि  | ह  मेम्बर  श्राफ  दि  ज्वायंट  का  भी  वही  हक  है  जो  कि

 कर्ता  का  लैंड  लाड  का  है  ।  इसमें कोई  शक  नहीं  कि  लैंड लाड  कोई  what  मालिक  नहीं  है  ।

 लेकिन  जहां  तक  सवाल  फैमिली  का  होता  है  उसमें  जहां  तक  किरायेदार  का  सवाल  है  उसको

 नेशन  में  साफ  कर  गया  मेम्बर  श्राफ  दो  ज्वायंट  उसनें

 शामिल  बाप  शामिल  हूँ  टा
 शामिल  बहन  शामिल  सारे  रिश्तेदार  शामिल  लेकिन

 जहां  तक  लैंड लाड  का  जिक्र  ara  है  वहां  लिख  दिया  ai  हनोज  शिपेन्डेंट  arr  हिम  |

 मुझे  हल  करना  है  कि  अगर  किसी के  १८  बरस  का  लड़का  है  तो  कानून  १८  बरस  के  बाद  लड़के  की

 जिम्मेदारी  बाप  पर  नहीं  होती  ।
 लेकिन

 डिपेन्डेंट  के  माने  तो  यह  हैं  कि  लड़का  बहुत  बड़ा  न  हो  ae

 कमाता  न  हो  ।  कयों  एक  लड़का  डाक्टर  बन  उसको  क्लिनिक  खोलने  की  जरूरत  होती

 है  पेक् या  उसके  वास्ते  मकान  नहीं
 मिलेगा  ?  अपन  कांस्टीट्यूशनल में  हमने  लिखा है

 कि
 प्रापर्टी  यूजर

 की  होती ।  लेकिन  हम इस  तरह  से  यूजर  का  भी  वह  हक  वापस  लेते  हैं
 ।  इसलि  _

 न  लिख  कर  रिसने ली  सूटेवल  रेजीडेंस  लिखो  ।  पहले  जो  रेजीडेंस  था  उसे  काफी  नहीं

 समझा  गया  ।  में  राज  करना  चाहता हूं  कि  इसमें  इतनी  गलतियां  मौजूद  हैं  कि
 उसका  कोई  ठिकाना

 नही ंहै
 ।

 ara  यह  सब  इसलिये  करते  जा  रहे  हैं  कि  ag  की  डिजायर  है  कि  लोग  खुश  हो  जायें
 |  शायद

 वोट  का  भी  क्वेश्चन  पैदा  हो  जाये  ।

 पहले  हमने  क्या  किया  कि  रेंट  ऐक्ट  में  लिखा  कि  अगर  कोई  agate  क्रिएट  इम्मारल

 तो  इसके  बारे में  हमने  नया  कानून  नशाबन्दी के  लिये  कानून  बनाया  |

 अ्रगर कोई शख्स कोई  शख्स  इस  तरह से  विवाद  करता  है  तो  उसके लि  '  कानून  बनाया  गया  ।  wa  मान  लीजिये

 कि  एक  छोटा  सा  मकान  उसमें

 *
 हिस्से में  मालिक  रहता  है  शर  *  हिस्से  को  उसने  किरायेदार

 को  उठा  इस  वजह  से  कि  उस  का  जारा  नहीं  चलता
 |

 अरब  नगर  कोई  भेंट  एक  फासिला

 भरत  को  लेकर  aa  और  घर  भर  की  ज़िन्दगी तवाह  हो  जा  तो  क्या  यह  चीज़  जस्ट  होगी  ?  जो

 इसके  प्रत्यक्ष  हमने  प्राचीन  रक्खा  है  नुइसस  के  बारे  में
 .  .

 alo  ब्रह्म  प्रकाश  :  भ्र  प्यार  मालिक  ले
 ?

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  प्यार  मालिक  लायें  तो  उसका  प्रॉसिक्यूशन  हो  सकता  है  ।
 लेकिन

 अगर
 उसके  अन्दर  दोनो  रहें  तो  दोनों  का  प्रोसिक्यूदान नहीं  हो  सकता  ।  यहां पर  मालिक  मकान  कौर

 किरायेदार  का  सवाल  नहीं  यह  तो  एक  जनरल  चीज़  है  ।  लेकिन  आपने  किरायेदारों  को  खुश

 करने  के  वास्ते  आपने  इसमें  इस  चीज़  को  उड़ा  दिया  |  हमारे  ब्रह्म  प्रकाश  साहब  कहते  है ंकि  बहुत

 सुन्दर  कानून  बना  हमा  '  श्रीमती  सुभद्रा  जोशी  कहती हैं  कि  पहले  हो  इतना  बरच्छा  नवदीं था  लेकिन
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 [  पं०  ठाकुर  दास  मांग  ]

 यह  बहुत  खूबसूरत  बन  गया  है  ।  में  कहता  हुं  कि  यह  बिल्कुल  गलत  चीज  स  कानून में  आपने

 चन्द  आदमियों  को  खुश  करने  के  लिये  दूसरे  लोगों  के  इंसाफी  की  है  ।  में  कहना  चाहता  हूं

 कि  जिस  तरह  का  यह  बिल  बनना  चाहिये  था  सा  नहीं  बनाया  गया है  ।  एक  दूसरे  के  नुइसेंस  के

 खिलाफ  जरूर  समें  प्राविजन  होना  था  ।  होटल्स  के  नुइसेंस  के  खिलाफ  तो  इसमें  रक्खा  गया

 लेकिन  हाउसेज के  वास्ते  इस  इलाज  को  हटा  दिया  गया  है  ।  मे  ग  समझ  में  यह  बात  बिल्कुल  नहीं

 भाई  कि  क्यो  इसको  इसमें से  हटा  दिया  गया  ।  अगर  एक  के  लि  as  चीज  खराब  है  तो  दूसरे  के  लिये

 भी  खराब  है  ।  पहले  मालिक  मकान  प्रौढ़  किरायेदारों  के  जो  ताल्लुकात थे  वह  निहायत  थे  ।

 जनाब
 वाला  को  मालूम है  कि  एक  सेक्शन  एविडेंस  एक्ट  में  है  जिससे  मालूम  होता  है

 कि  दोनों एक

 दूसर ेसे  लगाव  रखते  होंगे
 ।

 राज  बिल्कुल दूसरी  चीज़  की  जा  रही है
 ।

 में  समझता  हूं  कि  हमारे  होम

 मिनिस्टर  साहब  at  ate  डिप्टी  होम  मिनिस्टर  साहब  को  भी  मालूम  होगा  कि  कितने  ही  ऐसे

 दार हूँ  जो
 मालिक  ह  ५०,  ५०  रुपये पर  मकान

 '
 लेकिन डेढ़  डेढ़

 सौ  रु०
 के

 ecg  रक्खे  हुये  वह  सबलेटिंग  किये  gag  कितने  ही  ऐसे  आदमियों  को  मैं  जानता  हूं
 जो

 खुद

 गे  ५०,  ५०  Ro  माहवार के  मकान  में  रहते  हैं  लेकिन  पटेल  तगर  में  १२,  १८  सौ  रुपये के  ऊपर  ७

 मकान  उठाये  हुये  हैं  ।  इसलिये  यह  कहना  कि  सारे  किरायेदार  खराब  हैं  या  सारे  लैंडलेडी  खराब  हैं  या

 सारे  किरायेदार  गरीब  या  सारे  मालिक  मकान  गरीब  यह  एक  गलत  चीज़  है  ।  या  तो  श्राप

 विजुअल  केसेज  के  इन्दर  जाइये  वरना  यह  नामुमकिन  है  कि  ड्राप इस  तरह की  बेइंसाफियां  को

 रोक  सकें  ।  सके  अन्दर  इतनी  सख्त  बेइंसाफियां  हैं  कि  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  यह  कानून  कसे

 बनाया  गया  है  |  अगर  ड्राप  किसी  यूनिकोड  बेसिस  को  रखना  चाहते  हैं  तो  कोई  शिकायत  नहीं  करेगा

 जब  तक  श्राप  इस  तरह की  चीज़ें  करें  ,
 जब

 तक  इस  तरह  की  इंडिविजुश्नलिस्टिक चीज़
 करते

 रहें  यह  का at  किसी  को  तसल्ली  नहीं दे  सकेगा  ।  अगर  श्राप  ऐसा  करेंगे  तो  पब्लिक  माइकल  पर

 इसका  बहुत
 खराब

 होगा
 ।  प्रौर लोग

 यह  समझेंगे  कि  हमारी  गवर्नमेंट के  पास  इसका  कोई हल

 नही ंहै
 ।

 मैं
 इस  चीज़  को

 मानता  हुं
 कि

 हमारी  गवर्नमेंट  के  पास  इस  तरह
 का

 हल  नहीं  है  जिस  तरह

 का  कि  हस  चाहते  राज
 हमारी  गवर्नमेंट  ने  जो  बड़ी  चीज़ें  हल  करने  का  इरादा  किया  है  उसे  देखते

 गये  में  यह  तजवीज़
 तो

 नहीं  दे  सकता  कि  सारे  देश  में  वह  करोड़ों  प्रश्नों  वच  करदे  ।  गो  में  चाहता

 हूं  किलो
 करोड़ों  घरों  में  maa  से  रहें

 ।
 लेकिन  मैं  यह  जरूर  चाहूंगा  कि  स  तरफ  ध्यान  दिया

 जायें  |
 राज  दिल्‍ली  के  चारों  तरफ  रेल  बनाने  की  तजवीज़ हो  रही  ऐसे  लोगों  के  वास्ते जो  गरीब

 जिनको  श्राप
 दरअसल  फायदा  पहुंचाना  चाहते  अप  बड़े बड़े

 प्लाट
 बना  कर

 ज़मीन  साफ

 करंवा कर दो
 कर  दो  हज़ार रुपये  में  पक्के  मकान  बनवा

 '
 कच्चे  ही  बनवा  दें  तो  उससे  काफी  मदद

 मिल  सकती  है  ।
 प्रगर  श्राप  कच्चे  बनवाना  चाहें  तो  मैं  कह  सकता  हुं  कि  एक  हजार  रुपये  में  एक

 मकान  बन  THAT  हैरानी  देव  में  क  रोड़ों  प्रोमो  कच्चे-पके  मकानों  में  रहते  कोई  वजह  नहीं  है

 पक्के  मकान  बना  कर  लोगों  को  दिये  जायें  ।  नगर  इस  तरह  से  क्रिया  जाये  तो  वह  मकान  १०

 बरस  तक  कहीं  नहीं  जाते  ।

 थी
 नवल  प्रभाकर

 :
 हमारे  टाउन  प्लैनिंग  वाले यह  बात  नहीं  मानते  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 टाउन  प्लैनिंग  वाले  किस  ने  बना

 '

 टाउन  प्लैनिंग वाले  हमारे

 मातहत  है  हम  उनके  मातहत  हैं  ?  मुझे  टाउन  प्लैनिंग  का  तो  पता  नहीं  लेकिन  ग्राकिटेक्टस  का

 तजुर्बा  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ।  हमने  एक्सपर्ट  बिलों  हैं  ।

 Taaiizr
 दूसरे  म॑  ि दे क दि  द  दि  सदस्य  wl  सलात  करते  वह  कहां  राय



 १६  १९४५८  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  QASs

 गीत  कुर  दास  arta  माफ  मझ  यह  चीज  अपील  नहों  इस  वजह

 सेम  नहीं  चाहता कि  इसका  कोई  जवाब द॑  |  लेकिन यह  जरूर है  कि  हमारे  टाउन  प्लैनिंग  वाले  हमारे

 होम  मिनिस्टर  साहब  की  मुट्ठी में  जेब  में  वह  जानते  हैं  कि  करोड़ों  wrest  राज  उनकी  तरफ

 wud  वह  सब  को  मकानों  की  पूरी  सहूलियत  नहीं  दे  सकते  क्योंकि  फाइव  प्लैन  पर  सरबा

 पया  खच  लगता  खानें  पर  इतना  रूपया  वह  कसे  पक्के  मकानों  का  इन्तजाम  कर  सकते

 हं  अली  जो  बन  सके  उसी  पर  हमें  रुचिका  करना  चाहि  ।  लेकिन  अगर  लोग  यहां  दिल्‍ली

 में  इतने  बड़े  बड़े  महल  बनते  हु  देखेंगे  तो  क्या  सोचेंगे  ।  मुझे  श्रापों  होता  है  जब  हम  देखते  हूं  कि

 दिल्‍ली
 में  इतने  बड़े  बड़े  महल

 बनते हैं  शौर  लोगों  का  यह  हाल  है
 ।  इस  तरह  के  महल  यहां  नहीं

 बनने  चाहियें  नहीं  लोग  समझेंगे  कि  देश  का  रुपया  सिर्फ॑  कैपिटलिस्ट्स  के  लिये  कौर  लोगो ंके  वास्ते

 नहीं है  1

 जनाब  ने  मुझे  प्राधा  घंटे  देने  के  लिये  कहा  इसलिये  अब म  खत्म  करूंगा  वरना  मझे  कहने

 को  तो  बहत  था  ॥

 गह-किये  मंत्री  गो०  ब०  संयुक्त  समिति  के  माननीय  सदस्यों  ने  बड़ी

 महनत  से  इस  विधेयक  को  यह  वर्तमान  रूप  दिया  कौर  इसके
 लिये

 में
 उनका  आभारी हूं  ।

 इसक  आलोचक  भी  यह  स्वीकार  करत ेहे  कि  संभवत  समिति  को  सौंपने  से  पहले  ge  विधेयक

 का  रूप  इतना  अच्छा  नहीं  था  ।  इसके  आलोचकों  की  संख्या  भी  उंगलियों पर  गिनने  लायक

 हीहू।संयवत  समिति  के  सभी  सदस्यों  ने  इसे  weal  रूप  देने  रचनात्मक  सहयोग  दिया है

 इसलिये  इस  विधेयक  की  सभी  weet  बातों  का  श्रेय  संभवत  समिति  के  सभी  सदस्यों  को

 कौर  इसकी  खामियों  का  श्रेय  व्यक्तिगत  रूप से  मझको  ही  जाना  चाहिये  ।

 a
 इस  बाद-विवाद  में  कही  गई  कुछ  खास  बातों को  ही  ari  दिल्‍ली

 दिन  दूनी  रात  चौगुनी  बढ़ती  जा  राही  हे  पिछले  बीस  साल  में  इसकी  शाहाबादी
 ४

 लाख  से

 २४  लाख  हो  गई  इनम ेसे  २०  लाख  नगर  में  रहते  प्रकार  बाकी
 ४

 लाख  के

 रहने  at  कोई  भी  ठीक  व्यवस्था  नहीं  करीब  ५०,०००  ऐसे  लोग  हैं  जो  किसी  तरह

 झोंपड़ियों  में  अपने  दिन  काट  रहे  हैं  ।  इसके  बाहर  से  लोगों  के  थ  का  तांता  बंधा  ही
 x

 रोजाना  करीब  एक  हजार  लोग  बाहर से  जाते है  wie  ' दिल्‍ली |  स्थायी  तौर

 ।  माननीय  सदस्य  .  यह  सब  जानते  यह  समस्या  बड़ी  पेचीदा  बन  गई  है  ।

 ठाकुर  दास  arta  पीठासीन

 मकान  मालिकों  अर  किरायेदारों  के  सम्बन्धों  को  विनियमित  करने  सम्बन्धी  सभी  प्रशन

 बड़े  पेचीदा
 उलझन  उनके  कई  पहलू  ए  फिर भी  ag  बड़ी  खुशी  हे  कि  इस

 विधेयक के  बारे में  इतने
 अधिक  माननीय  सदस्य  एक  ही

 ढंग  से  सोचते  हैं  ।  हम  पिछले  छः

 सात  साल
 से  इसक  बारे

 में  एक  स्थायी  विधि  तैयार  करने
 की

 कोशिश  में  लगे  हुए  फिर  भी  ऐसा

 कोई  विधेयक
 तेयार

 न
 तैं  हो  सका  था

 ।  इसलिये  जब  यह  एक  बड़े  संतोष  की  बात  है  कि  एक

 ऐसा  विधेयक  तैयार  किया  जा  चका  जिंसे  दिल  के  ही  प्रतिनिधियों  का  पूरा  सेन

 प्राप्त हैं  ।  यह  इसलिये  कि  वे  प्रतिनिधि  वास्तव  में  जानते हें  कि  जनता की  तकलीफें  असल  में

 नया  यदि
 इस  विधेयक  को  तैयार  करने  वालों  की  ore  के  मुताबिक  इस  विधेयक  का

 प्रभाव  नहीं  पड़ा
 ;

 तो  जनता
 को

 तकलीफ  होंगी

 ।

 1a  wal  में
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 पंडित  गो०  ब०  पन्त  |

 हम  इस  wea  के  श्रमिक  ही  सामाजिक  पहल  को  भी  ध्यान  में  रखकर  चल  रहे

 el  कोई  भी  नियंत्रण  अपने  समय  की  सामाजिक  परिस्थितियों  के  प्रभाव  में  ही  चलता  है  ।

 जनता  की  सामाजिक  wana  के  श्रनरूप ही  नियंत्रण  किया  जाता  एक  तरफ  तो

 यह  ख्याल  रखना  पड़ता है  कि  जनता  पर  असहनीय बोझ  न  पड़  कौर  दूसरी ae  यह  कि

 ननता  को  कठिनाइयां  दूर  की  जा  सके  |  हमने  इसी  उद्देशय  को  सामने  रखा  है
 ।

 स्वाभाविक  हे  कि  एसा  विधेयक  किराया  बेदखली के  मकानों  की

 मरम्मत की  गंजा ईश ों  प्रौढ़  विंमान स्थान  को  अधिक  बढ़ाने  की  सदस्यों  से  सम्बन्धित

 |  संभवत  समिति  ने  इस  विधेयक  में  जो  परिवर्तन किये  उनका  ब्यौरा  तो  आपके सामने

 रखा ही  जा  चका  हमने  मूल  विधेयक में  सुझाव  रखा  था  कि  जिन  मौजूदा  किरायों  को

 श्राम  तौर  पर  साढ़े सात  प्रतिशत  की  दर  पर  निर्धारित  किया  जाता  उन  सभी  को  दस

 प्रतिशत  की  दर  पर  निर्धारित  किया जाये  ।  उसका  औचित्य यह  कि  जेसा  श्री  नवल  प्रभाकर

 ने  कहा  इमारती सामान  की  लागत  काफी  बढ़  गई  श्रीमती  सुभद्रा  जोशी ने  कहा  ही

 हैं  कि  जिस  कमरे  के  पहले  दो  रुपय  मिलते  राज  साठ  मिल  सकते  हें  ।  इसलिये  हम

 कम से  कम  ऐसा  कोई  काम  तो  नहीं  करना  चाहिये  जिससे  कि  हालत  कौर  fats जाय  ।

 हमने  यही
 सोचकर  वह  सुझाव  रखा

 लेकिन
 संयुक्त  समिति  में इस

 पर  कौर  अधिक  विचार

 करने  पर  हम  इस  नतीजे  पर  पहुंचे  कि  बहुत से  गरीब  किरायेदार ढाई  प्रतिशत  वृद्धि
 को  भी

 नहीं  कर  पायेंगे  |  श्र  इसमें  काफी  सरूपभेद  कर  दिया  गया  |  2EvY  से  पहले बन

 मकानों  के  किराये  अपेक्षाकृत  कम हैं  ।  फिर  संभवत  समिति  ने  यही  ठीक  समझा

 सकी  ६००  रुपये  या  इससे  कम  किराया देने  वालों  का  किराया  न  जाये  ।  म

 यह  नहीं  कहता कि  इससे  सभी  किरायेदारों  की  व्यवितगत  आवश्यकतायें  पुरी हो
 जायंगी

 श्री  राधारमण  ने  हमें  बताया हैं  कि  कई  ऐसी  विधवायें  भर  कई  ऐसे  ware  व्यतीत  भी

 जो  श्रपने  मकानों  के  किराये  oe  ही  गुजर  करते  ऐसे  भी  चन्द  मकान  मालिक  जरूर  होंगें
 में

 मानता  हूं
 ।  लेकिन  में  यह  नहीं  मानता कि  श्राम  मकान  मालिक  ऐसे  ही  ह्म

 2e¥Y  से  पहले  बने  मकानों  का  किराया  ज्यों  का  त्यों  रहने  देने पर  सहमत  हो  गये
 उनमें

 दस  प्रतिशत  वृद्धि  नहीं  होने  दी

 इसी  तरह  हमने  Revy  के  बाद  बनने  वाले  मकानों  के  सम्बन्ध  में निर्णय  किया
 था

 कि

 रहन  के  काम  जाने  वाले  ि» ि द एस  जितने  भी  मकानों  का  किराया  १२००  या  उससे  कम  उसम

 कोई  बृद्धि न  की  इससे  मेरा  तो  ख्याल है
 कि  करीब  ८५  प्रतिशत  किरायेदारों  को

 मौजूदा  किराये  से  अधिक  कुछ  भी  नहीं  देना  पड़ेगा
 ।

 उन्हें  बेदखली  कौर  मरम्मत  शादी  के

 सिलसिले  में  की  गई  व्यवस्थापकों  से  लाभ  श्रव्य  में  तो  समझता  हूँ
 अधिकांश

 लोग  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  |

 मेरा  ख्याल हे  कि  संभवत  समिति  में  इस  बात  पर  सभी  सहमत  थे  कि  साढ़े  सात  प्रतिशत

 की
 दर

 को
 ज्यों

 का  त्यों  रहने  दिया  art  एक  यह  भी  सुझाव  था
 कि

 उसे  घटा  कर  साढ़े

 छः  प्रतिशत  कर  दिया  जायें  ।  लेकिन  इस  पर  शायद  किसी  ने  अधिक  ame  नहीं  किया  था

 इस  विधेयक
 में  संयुक्त  समिति  द्वारा  जो  परिवर्तन  किय  गये  हैं  उनसे  किरायेदारों  को  काफी

 लाभ  पहुंचेगा
 ।

 सभा  में  किसी  ने  भी  यह  नहीं  कहा  है  कि  इस  विधेयक  में  प्रामाणिक

 किराया  निर्धारित  किया  गया  \@  वहू  बहुत  afer  है
 |

 इससे  यह  बात  तो  सिद्ध  है

 कि

 इस
 विधेयक  में  निर्धारित  किराये  की  दरें  श्रमिक  या  अनुचित नहीं  हैं
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 श्रापने  भी  जब  पिछली  बार  इस  सम्बन्ध  में  कहा  था  तो  उससे  ऐसा  लगा  था  कि  जसे

 आपका  ख्याल  यह  था  कि  इससे  कुछ  अधिक  वृद्धि होनी  चाहिये  श्र  इसको  हर  मामले  पर

 am  होना  जो  भी  शुद्ध  सिद्धान्त
 के

 क्षेत्र  में  कुछ  चीजें
 मान्य  लग  सकतीं

 लकिन॑  व्यावहारिक  जीवन  में  तो  हमें  अधिक से  अधिक  जनता  की  ५ श्राधिक से से  अधिक

 ग्र  साथ  ही  कुछ  अन्य  लोगों  के
 साथ  भी  अन्याय

 न
 होने  देने  की  बात  सामने  रखनी  ही

 पड़ती  इसलिये  श्रापने  सभा  में
 जो

 भी  कुछ  कहा  था  वह  सिद्धान्त  की  दृष्टि  से  कुछ

 मान्यता  तो  रखता  लेकिन  इस  विधेयक  में  श्रब
 जो

 व्यवस्था  की  गई  है  वह
 सामाजिक

 दृष्टि से  अधिक  उचित  ak  सम न्यायपूर्ण  व्यवितगत रूप  से  कुछ  लोगों  को  कुछ

 कठिनाइयां  उसमें  पड़  सकती हे  ।  मेंने  इस  समस्या  पर  विचार  किया  है  शर  सचमुच मझे

 बड़ी  राहत  मिलती  यदि  कोई  tar  रास्ता  निकल  सकता  जिससे  विधवा  wie  वयस्क

 मकान  मालिकों  को भी  लाभ  पहुंचाया  जा  सकता  ।  लेकिन  यह  मुमकिन  नहीं  हू  ।
 यदि

 किसी

 मकान  मालिक  के  मरने
 के

 बाद  उसका  वयस्क  पुत्र  या  पुत्री  मकान  का  स्वामित्व  ग्रहण

 तो  इस  श्राधार पर  तो  किराये  में  वृद्धि  नहीं  की  जा  सकती कि  उसके  पिता  का  देहान्त  हो  गया

 मुझे  ऐसे
 लोगों

 से
 पूरी  हमदर्दी

 लेकिन  उनकी
 व्या  मदद  कर  सकता  हूं  ।

 सभा  में  एक  बात  यह  भी  कही गई  थी कि  सरकारी  इमारतों को  इस  विधेयक  के

 क्षेत्राधिकार  में  क्यों  नहीं  रखा  गया  ।  संविधान  मं  ही  सरकारी  इमारतों  को  सभी  wea  इमारतों

 स
 अलग  रखा  गया  स्थानीय  निकाय  उन  पर  स्थानीय  कर  नहीं  लगाते  ।  wat  इस

 नियंत्रण  की  जरूरत  तो  इसीलिये  पड़ी हे  कि  निजी  मकान  मालिक  जब  भी  मकानों  की  कमी

 दख  वे  मनमाने  किराया  बढ़ा  सकते  मनाफेखोरी  बढ़  सकती  ह  ।  म  शब्द  को  ज्यादा

 पसंद  नहीं  करता  ।  उससे  कुछ  व्यवस्था  कौर  जनता  के  लिये  कुछ  कठिनाइयां पदा

 हो  सकती  लेकिन  सरकार  तो  अपनी  इमारतों  प्रौढ़  अपने  मकानों पर  साढ़े  सात  प्रतिशत

 स  भी  कम  ले  रही  ara  चाहते  हें  कि  सरकार  भी  किराये  बढ़ा  दे
 ?

 क्या  उससे

 सरकार  तो  यदि सरकारी  मकानों  म॑  रहने  वाले  को  कोई  लाभ  होगा  .?

 उनसे  ज्यादा  वसूल  उस  afateaa ur a राशि  से  कम  राय

 वाले  लोगों  के  लिये  भ्र ौर  ज्यादा  मकान  बनवा  ।  सरकार  के  पास  at  जितना  भी

 घन  जाता  वह  उसे  जनता  की  भलाई  के  लिये  ad  करती  है  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि

 ara  कोई  गलती  नहीं  लेकिन  एक  बुनियादी  तौर  पर  हमारा  सिद्धान्त  यही

 सरकार  तो  यदि  अधिक  रुपया  लेती  भी  तो  उनसे  जो  सदा  करने  क्षमता  रखते

 ह्  इसी  आघार  पर  हम  जनता  पर  कर  लगाते  कौर  राय  बढ़ने  के  साथ  ही  करों

 की  दरें  भी  ,  बढ़ती  जाती  यह  कर  भी  .  इसीलिये  लिये  जातें  कि  गरीब  ak  जरूरत

 मंद  लोगों  की  कुछ  मदद  की  जा  सके  ।

 श्री  रघुनन्दन  शरण  के  मामले  का  खास  तौर  पर  उल्लेख  किया  गया  था  aa  उस

 मामल से  सम्बन्धित  कागजात  देख  fags  एक  बार  उस  मकान  के  किराये  के  सम्बन्ध  मे

 एक
 सुझाव  लेकिन  बाद  में  उस  मामले  की  जांच  करने  के  बाद  वह  सुझाव  वापस  ले

 लिया  गया  दौर  जहां  तक  में  जानता  यही  निर्णय  किया  गया  है  कि  उस  मकान

 का
 किराया  उसकी  निर्माण-लागत  क  साढ़े  सात  प्रतिशत  की  दर  पर  ही  रखा  जाये  ।  इस

 तरह  सरकार  इस  विधेयक  या  इसके  संशोधित  रूप  व्यवस्थापकों  के  अनुसार
 ही चलने

 का  प्रयास कर  रही  है  ।

 माननीय  सदस्यों
 को  यह

 भी  ध्यान
 में

 रखना  चाहिये कि  सरकारी  नौकरों  तौर  श्राम
 नागरिक

 में  भेद  श्राम  नागरिक
 सरकार

 की  श्रालोचना  कर  सकते  वे  यह  yer  उठा
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 सकत ेहं  कि  झमक  मकान  को  इतने  किराये  पर  क्यों  उठाया  गया  ।  उस  पर  सभा  में  प्रा ~
 या  दो  घंटे  की  चर्चा  भी  हो  सकती  है  ।  सरकार की  कार्यवाहियों  को  जनता के  सामने  रखा

 जा  सकता है  ।  ate  यदि  कभी  कोई  afe  भी  हो  गई  तो  उसे  श्रासानी से  दूर  भी  किया

 जा  सकता  लेकिन  सरकारी  नौकरों  को  तो  इस  इसके  परिवर्तित  रूप  म

 भी  दी-गई  सुविधाओं  से  अधिक  सुविधायें  पहले  से  मिल  रही  है  ।

 सभा  में  इसका  भी  उल्लेख  किया गया  था  कि  कुछ  मकानों  को  मनमाना  किराया
 रखना

 की  छूट  दी
 जा  रही है  ।  दूसरी  शोर  भी  शिकायत  की  जा  रही  है  कि  १९५१.

 QEYY  के
 बीच  निर्मित  हुए  मकानों  को  जो  छूट

 दी
 गई  है  उसे  पूरी  तौर  पर  लागू  नहीं

 किया  जा  रहा
 मौजूदा  किराया  काफी  ज्यादा  लेकिन  हम  उसमें  कोई  हस्तक्षेप नहीं

 कर

 रह  क्योंकि  हम  कुछ  दे  चुक  ग्रोवर  कुछ  waar  भी  हैँ  ।  लेकिन इस  विधेयक

 की  wey  सभी  व्यवस्था यें  इन  मकानों  पर  लागू  जा  रही  जिससे  कि  कोई  भी  बेदखली या

 तंगी  नहों सके  या  मौजूदा  किराया  न  बढ़ाया  जा  सके  ।

 झाग
 बनने  वाले  मकानों  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  बातें  कही गई

 उसक  बार
 म

 इस

 विधेयक  में  व्यवस्था
 की  गई  है

 कि
 भविष्य  में  बनने  वाले  मकानों

 के  किराये पर  कोई

 नियंत्रण  नहीं  किया  जायेगा ।  में  शुरू  मेंह  बता  चुका  हूं  कि  दिल्‍ली में  हजारों-लाखों  लोग ऐसे

 हैँ  जिनके  लिये  मकान  नहीं  हैं  ।  इस  ware  को  दूर  करने  का  एक  यही  रास्ता हैँ  कि  मकानों की

 संख्या  इसलिये  जो  भी  कर  सकते  उनक  लिये  मकान-निर्माण  करना  लाभदायकਂ
 बनाना

 जरूरी  माननीय  सदस्यों को  याद  होगा  कि हमने  नये  खड़े  होने  वाले  उद्योगों
 को  भी  are

 अवक्षयण  इत्यादि  के  बार  में  पांच  साल  के  लिये  रियायत  दी  जिससे  कि  वे  उद्योग

 अच्छी  तरह  जम  सकें  श्र  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  दिल्‍ली  की  मुख्य
 समस्या  भी  तो  यहीं

 ८
 है  कि  ste  मकानों  का  निर्माण  ata मैं  मानता हूं  कि

 कम  राय  वाले  लोगों
 के

 लिये  भी
 उपयुक्त

 मकान  होने  हम  सभी  यह  करना  चाहते  चौधरी  ब्रह्म  प्रकाश  ने  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  बड़  भ्रच्छे  सुझावਂ  दिये  मकान-निर्माण  की  सहकारी  समितियां  बनाना  कौर  दिल्‍ली में

 मकान-निर्माण  में  दिलचस्पी  वाली  सभी  संस्कारों  के  काय  में  सह योजना  पदा

 करना--इन  सब  पर  तो  विचार  करना  ही  लेकिन  साथ  ही  नये  मकानों  के  निर्माण  म  कोई

 बाधा  भी  नहीं  रहने  देनी
 चाहिये

 ।  EX?  बाद  से
 सब  तक  बड़ी-बड़ी  इमारतें  ही  नहीं

 बनी  करोल  बाग  क्षेत्र  में  छोटी-मोटी  इमारत  भी  काफी  बनी  इसलिये  सम्भावना

 यही हें
 कि  दोनों  ही  प्रकार  की  इमारतें  बनेंगी |

 इस  विधि  में  जो  की  गई  उसके  निगम  भी  तो  यह  निर्णय  कर

 सकता है  कि  वह  बड़ी-बड़ी  इमारतों  की  छोटी-छोटी  इमारतों  के  निर्माण  को  .  ही

 अधिक  प्रोत्साहन  देगा  ।  इसलिये  इन  मकानों  को  किराये  की  ऐसी  छट  देना  जरूरी  नहीं

 तो  होगा  यह  कि  दिल्‍ली  में  नये  मकानों  का  निर्माण  ही  रुक  जायेगा  ।  कौर  फिर  हमें  बड़ी-बड़ी

 नयी  इमारतों  के  किराये  क  बार में  इतनी  फिक्र  ही  क्यों  क्योंकि  उनका  उपयोग  तो  जो  लोग
 करा  व  शायद  मकान  मालिकों  से  भी  अधिक  धनी  मानी  होंगे ।  वेयदि  कुछ  ज्यादा

 तो  अरपन
 इच्छा से

 ही  |  इसलिये  हमें  मकान  निर्माण  पर  रोक  लगानी  चाहिये |

 गरीब  जनता के  हित  में  भी
 यही हूँ  कि

 मकानों  पर  बोझ  कुछ  कम  कम
 से

 छोटे

 गया  बढ़े  | मकानों  को
 तो

 धनी-मानी  लोग  aa  समस्या  यही है  कि
 दिल्‍ली

 में
 मकानों  की  ae
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 इसलिये  व्तंमान  परिस्थितियों  में  यही  सबसे  उपयुक्त  व्यवस्था  बाद  यदि  मकानों  की

 संख्या  बढ़ती  तो  इसका  महत्व  अपने  श्राप  खत्म  हो  जायेगा
 श्री  नादिर  भरूचा  ने  एक

 सुझाव  दिया  था
 कि

 इसके  लिये  २०  से  २४५  प्रतिशत  तंक  का  लक्ष्य  निर्धारित  कर
 दिया

 मुझे  अपनी  कोरस  इस पर  कोई  भी  झ्रापत्ति  नहीं  संयुक्त  समित  में  यह  प्रदान  उठाया

 मया  उस  समय  माननीय  सदस्यों  ने  यही  कहा  था  कि
 यदि  २०  प्रतिशत  का

 लक्ष्य  रखा

 तो
 लोग  यही  समझेंगे  कि  २०  प्रतिश्त  ही  न्यूनतम  सीमा

 wa  लोग  २०  प्रतिशत

 को  ही  ठीक  समझने  कौर  ava  ठीक  भी  है  ।
 हम  नहीं  चाहते

 कि
 कोई  यह  सोचे

 कि  कुछ  श्रमिक  मिलने की  सम्भावना  भी हँ  ।  लेकिन  यदि
 किसी

 को
 मिल  तोह में  कोई

 शिकायत  भी  नहीं  रहनी  चाहिये  ।

 इसलिये  हमें  इन  चीजों  को  एक  तर्क-संगत  दुष्टिकोण  से  ही  देखना  चाहिये  ।  हमें  सोचना

 यह  चाहिये कि  भ्राखिर  इसे  हल  कैसे  किया  जा  सकता  है  ।  हमें  वही  करने  में  अपनी  सारी

 मेहनत  लगा  दनी  चाहिये  ।  माननीय  सदस्य  जानते हैं  कि  कम  राय  के  लोगों  को  ५०  प्रतिशत

 से
 धिक  भ्रूसहाय्य दिया  जाता  किर  भी  किराये  इतने  ज्यादा है  कि  वे  आसानी  से  नहीं  दे

 पात  ।  सरकारी  कर्मचारी  जिन  मकानों  में  रहते  उनपर  सरकार  नाममात्र  का  किराया ही

 ले  रही  इसलिये  यह  तो  ठीक  है  कि  यह  समस्या  राज्य  की  सहायता  से  ही  हल  की  जा

 सकती हे  कौर  उसक  लिये  एक  योजनापूर्ण  कार्यक्रम  होना  मैँ  मानता  हूं  ।  लेकिन

 फिर यह  भी  है
 कि  हमारी  योजना  भी  एसी  होनी  चाहिये  जिससे  हमार  प्रयासों  में  बाघा  न

 पड़े  ।

 मकान  मालिकों  के  भ्र पने  उपयोग  के  लिये  निवास  की  इमारतों  को  किरायेदारों  से  ले

 सकने की  व्यवस्था  का  भी  उल्लेख  किया  गया  इस  विधेयक  में  we  जो  व्यवस्था  की  गई

 हूं  वह  पहल  के  विधेयक  की  व्यवस्था से  कहीं  अधिक  सख्त है
 ।  wa  व्यवस्था  यह  है  कि  वह  उसी

 हालत  में  किरायेदारों  से  मकान  खाली  करा  जब कि  उसके  परिवार  के  लोग  उस  पर  ही

 निभा  इमारतों  की  खरीद  भी  इधर  कुछ  वर्षों  में  काफी  हुई  है  ।  लोग  इमारतें

 खरीद  लेते  है  ate  फिर  अरपन  रहने  के  लिय  उ  हें  खाली  कराना  चाहत  हैँ  |  व्यवस्था

 करदीगईहे  किसान  की  खरीद  क  पांच  वर्ष  बाद  तक  उसे  मकान  मालिक  के  ध  उपयोग

 के
 लिये

 खाली  नहीं  कराया  जा  सकेगा  ।  पहले  यह  भी  होता  था  कि  लोग  अपने  उपयोग  के  लिये

 अपनी
 इमारतों  को  किरायेदारों  से  खाली  करा  लेने  के  उन्हें  ऊंचे  दामों  पर  बेच  देते  थे  ।  अब

 यह  व्यवस्था  करदी  गाहे  कि  मकान  मालिक  किसी  झपने  मकान  को  किरायेदारों  से  खाली

 कराने  के  तीन वर्ष  बाद  तक  नहीं  बेच  aa  किरायेदारों  को  कुछ  श्रीनिवासन  भी  दिय  गये

 और इस  व्यवस्था  का  उल्लंघन  करने  वाले  मकान  मालिकों  को  दण्ड  भी  दिया  जायेंगी  ।

 मरा  ख्याल  हैं  कि  इससे  किसी  को  भी  कोई  पत्ति  नहीं  होनी  लेकिन  सभा  में

 इसक  बार  में  जो  तर्क  रखे  गये  वह  इससे  बिलकुल  ही  उल्टे  कहां  गया  है  कि  यदि

 किसी  मकान  मालिक  का  कोई  पुत्र  वयस्क  हो  तो  उसक  लिये  किरायेदारों  से  मकान  खाली

 कराने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  यह  विधेयक  इस  दृष्टिकोण से  नहीं  बनाया  गयो  ऐसा
 विचार  इससे  मेल  नहीं  खाता ।

 मरम्मत  सम्बधी  व्यवस्था  में  भी  काफी  सुधार  किया  गया  aa  एक  महीने  के
 किराये  को  मरम्मत  के  लिये  रक्षित  कर  दिया गया  यदि  मरम्मत  के  लिये  एक  महीने  का

 किराया  पूरा न  तो  नियंत्रक  के  oa  से  दो  वर्ष तक  का  किराया  उसकी  मरम्मत  पर

 लगाया
 जा  सकता  उसके  लिये  सिर्फ  एक  ad  यह  रखी गई  हँ  कि  मकान  मालिक को  एक

 वर्ष
 में

 कम
 से

 कम  महीने  का  किराया  मिलना ही  चाहिये  ।

 305A
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 गो०  ब०

 श्री  नाशिर  भरुचा  ने  रखा  था  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  नियंत्रक  के  अ्रधीन  एक

 अभिकरण  गठित  किया  जाना  यह  ठीक  नहीं  क्योंकि ऐसे  मामले  बहुत ही  कम

 होत  यदि  एसा  अ्रभिकरण  बनाया  तो  नियंत्रक  को  कुछ  कमंचारी
 भी

 श्र  न्यायिक  अधिकारी  होन ेके  नाते  उसके  अधीन  ऐसा  कोई  अझ्रमिकरण  रखना  उचित

 नहीं  होगा  ।  वह  इस  विधेयक  क  भ्रन्तगंत  कराने  वाले  उन  सभी  कृत्यों  को  तो  पुरा  करेगा ही

 जिनकी  ग्रावइ्यकता पड़ेंगी

 सभा  में  दूसरा  प्रश्न  उठाया  गया  था  किरायेदारों  द्वारा  किसी  भाग  को  किराये  पर

 उठाने के  सम्बध  में  ।  किरायेदारों द्वारा  किरायेदार  रखने  का  विरोध  मकान  मालिक  ही  नहीं

 बल्कि  किरायोंदारों  ने  भी  किया था  ।  हमने  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  की  है  कि  किरायेदारों

 द्वारा रखे  गये  उन  सभी  किरायेदारों को  मुख्य  पुरा  किरायेदार  मान  लिया
 जायगा

 जो  १९५२  क  पहल से  ग्रा  रहे  उनके  हितों  की  सुरक्षा  की  PEKQ  क

 बाद
 किरायेदारों  द्वारा  रखे  गये  उप-किरायेदारों  को  मुख्य  किरायेदारों  को  मरजी  से  ही

 चलना  पड़गा  |

 हमने  दूसरी  व्यवस्था  यह  की  है  कि  aa-farcaerc  से  मुख्य  किरायेदारों  द्वारा  गरदा

 किये  जाने  वाले  किराये से  ज्यादा  कुछ  नहीं  लिया  जा  सकेगा  ।  १९४५२  के  अधिनियम मे

 थी  कि  मकान  मालिक  की  लिखित  अनुमति  के  बिना  कोई  भी  किरायदार

 feet  अन्य  किरायेदार को  नहीं  रख  सकता  |
 इस  व्यवस्था  को  हमने  ज्यों  का  त्यों  ले  है

 ।
 हमने

 उप  किरायेदार  को  रहने  देना  ही  ठीक  समझा  ।  लेकिन  हमने  इसमें  भी  सिद्धांत  यह  रखा  हैं

 कि  यग्य  किरायेदार  को  ही  किराया-नियंत्रण  का  लाभ  मिलना  चाहिये  ।  इसीलिये  हमन

 उप-किरायेदार  क  किराये  की  वह  व्यवस्था  की

 हमने  यह  व्यवस्था  भी  की  है  कि  यदि  किसी  उप-किरायेदार  को  रखने  के  लिये  मुख्य  किरायदार

 या  मकान  मालिक  को  कोई  पगड़ी  दी  या  ऐसी  ही  कोई  अनचित  अदायगी  की  तो
 लेन

 कौर  पर्दा  करने  वाले  दोनों  ही  कोਂ  दण्ड  दिया  जायेगा  ।  इस  पर  किसी  को  क्या  आपत्ति हो  सकती है  *

 यदि  कोई  मुख्य  किरायदार  कोई  उप-किरायेदार  रखना  ही  चाहता  तो  यदि  वह  खुद
 ५००

 रुपय  किराया  श्रदा  करता  तो  उस  से  १००  रुपये ले  सकता  है  ।  हमें  यह  भी  तो  देखना  पड़ेगा  कि

 मुख्य  किरायेदार को  नुक्सान  न  पहुंचे  ।  यदि  मुख्य  किरायेदार चाहे  तो  मकान  के  एक  भाग  को  मकान

 मालिक  को  लौटा  भी  सकता  है  ।  मकान  मालिक  उसे  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  श्रीमती  प्राप्त  किराया

 को  दर  पर  उठा  सकता  है  ।  इस  पर  किसी  को  क्या  आपत्ति  हो  सकती  है  ?

 किराया-नियंत्रक  की  नियुक्ति  का  सवाल  भी  उठाया  गया  था  ।  सुझाव था  कि  उस  की

 नियुक्ति  पंजाब  उच्च-न्यायालय  के  परामर्श  से  की  जानी  चाहिये  ।  उच्च  न्यायालयों के  पास  तो

 पहले  से  काम  पड़ा  gare  ।  इसलिये वह  ठीक  नहीं  होगा  |
 विधेयक

 में  ही  यह  स्पष्ट  व्यवस्था

 कर
 दी

 गई  है
 कि

 किराया  नियंत्रक  वही  व्यक्ति  हो  सकता  है
 जिसे  न्यायिक  अधिकारी के  रूप  में

 पांच  वर्ष  तक  कार्य  करने  का  अनुभव  या  जो  सात  वर्ष  तक  एडवोकेट रह  चुका  हो  ।  कौर
 टीकरण  का  सभापति  भी  कोई  ऐसा  व्यक्ति  ही  हो  जो  जिला  या  जिसे दस  वर्ष

 का
 न्यायिक  भ्रनूभव हो । च् हो  ।  कुछ  मामलों  की  कपिल  उच्च  न्यायालय  में  भी  होगी

 ।
 फिर  यह  भी  तो  है

 कि  सरकार  अपनी  से  तो  कोई  गलत  काम  होने  नहीं  देगी  ।  उच्चत्तम  न्यायालय  ग्रोवर

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों की  नियुक्ति  भी  तो  केन्द्र  ही  करता  यह  तो  उससे  कहीं
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 कम  महत्वपूर्ण है  ।  इसलिये हमने  यही  ठीक  समझा है  कि  उच्चन्यायालय  को  इसके  बीच  में न

 डाला  जाये  |  इस:लपे इस  मामले  में  माननीय  सदस्यों  को  कोई  संदेह नहीं  करना  यदि

 कभी  किसी  ऐसे  व्यक्ति  at  किराया-नियंत्रक  किया  जिसे  कोई
 भी  aria

 भ्रनुभव न  तो  उस  दशा  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  से
 परामशं

 भी  किया
 जायेगा

 ।

 भ्राता है  मेरे  इस  उत्तर  से  सभी  माननीय  सदस्य  संतुष्ट  होंगे
 ।

 मेने  एक  मोटे  तौर  पर  सभो

 बातों  का  उत्तर  देने  का  प्रयास  किया  है  ।  यदि  कोई  चीज  फिर  भी  रहूं गई  तो  मुझे  याद
 दिलादी

 जाय े।

 श्री  राधारमण  चौक  )  :  नयी  दिल्‍ली  की  इमारतों  की  भूमि  के  किराये के  पुनरीक्षण

 के
 सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  गया

 |

 पंडित  गो०  ख्०  सरकारी  सरकारी मकानों  की  भांति  इस  विधेयक के  क्षेत्रा

 शिकार म  नहीं  कराती  ।

 श्रीमती  सुभद्रा  नौणी  भूमि  के  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जा  सकता  है
 ?

 +पंडित  पण  पन्त
 हमें  इस  प्रदान  पर  अलग  से  विचार  करना  चाहिये

 ।
 भूमि  का  मूल्य

 सचमुच  बहुत  चढ़ता  जा  रहा  हमें  उस  सम्बन्ध  में  कुछ  करना  ही  चाहिये
 |  लेकिन

 वह  बड़ा

 प्रदान है  ।

 में  इस  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  विचार  करता  रहूंगा  ।  में  कभी  नहीं  बता  सकता  कि  उसे  रोकने

 लिये  कुछ  किया  जा  सकेगा  या  नहीं
 ।

 कभी  तक  मेरी  समझ  में  उसका  कोई  हल  नहीं  श्राया  है  ।

 tat  Jo  र०  पटेल
 )  चर्चा  के  दौरान  खण्ड  ५५  के  seta  अभिरक्षण  देने

 का  प्रशन  उठाया गया  था  ।  इस  खण्ड  के  दिल्ली  किरायदार  श्रीरमण  )  अघिनियम

 १९५६  के  क्षेत्राधिकार  म॑  ated  वाले  किरायेदारों  को  यह  अभिरक्षण  दिया  गया है  कि  उनको  बेदखल

 नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  लेकिन  यदि  बेदखली  का  आदेश  दिल्‍ली  तथा  श्रजमेर  किराया  नियंत्रण

 नियम  के  श्रन्तगंत  दिया  गया  तो  यह  अभिरक्षण  नहीं  रहता  ।  संभवत  समिति  में  इस  चर्चा  भी

 हुई  थी
 ।

 उस  समय  माननीय  मंत्री  ने  इस  से  सहानुभूति दिखाई  थी  ।

 पंडित  Wo  ब०
 खाली  भ-गहिरी उनको  कहा  जाता है  जो  के  कब्जे

 म  होते  वे  इसके  क्षेत्राधिकार में  नहीं  जाते  ।  इसीलिये हमने  ae  व्यवस्था  की  है  कि  १९५६

 के अ्रघिनियम  के अ्रन्तगेत  जो व्यवस्था  की  गई  are  जिसके  ्  उनको  बेदखल  नहीं  किया

 जा  वही  एक  वर्ष  तक  जारी  रहेगी  ।

 मेरा  ख्याल  तो  यह  है  कि  इमारत  के  साथ  जुड़ी  हुई  भूमि
 भी

 उसम  जाती  है
 ।

 जहां
 तक

 भ्रमलदारों  का  प्रश्न  है  वह  इससे  बिलकुल  प्रदान  है
 ।

 अमलदार
 तो

 उस  को  कहा  जाता  है  जो  दूसरे

 की  भूमि  पर  इमारत  खड़ी  करता  इसलिये  श्रमलदार  खद  किराम  दार  होता  जो  उस  इमारत में

 रहता है  वह  उप-किरायदार होता  प्रौढ़  भूमि  का  मालिक  एक  तीसरा  ही  व्यक्ति  होता  है  ।

 लिये  हमने  बेदखली  के  खिलाफ  अभिरक्षण  की  व्यवस्था  तो  की  लेकिन  हम  इस  प्रश्न को  हल

 करने के  लिय  शायद  इसी  ae  एक  विधेयक  पुर:स्थापित  करेंगे  ।

 पेंशन  Jo  To  पटल
 में  fas  यही  कहू  रहा  था  कि  यदि  एक  अधिनियम  के  अन्तर्गत  श्रीरमण

 की
 ब

 व्यवस्था  तो  फिर  दूसरे  भ्र घि नियम  के  भन्तगंत
 भी

 होनी  चाहिये
 ।

 मूल  म्रंप्रेंजी  में
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 पंडित  गो०  qo
 दो  प्रकार के  प्रादेशिक  ।

 एक  तो  PeKs  के  श्रंघिनियम  के  श्रन्तगत

 दिये  श्रादेश  इस  के  सम्बन्ध
 में  तो  हम  कह  चुके  हें  कि  वे  इंस  विंमान  विधि

 के  घिन होंगे

 aire  यदि  कोई  मकान  मालिक  किराये  में  वद्धि  या  ऐसा  ही  कुछ  तो  उस  आदेश को  रद

 केर  दिया  जायेगा  ।  श्राज से  दस  था  बारह  वर्ष  पहले  दिये  गये  श्रादेशों  को  इस  विधेयक  के

 क्षेत्राधिकार में  नहीं  रखा  जा  सकता  ।  EXE  के  अघिनियम  के  श्रन्तगंत  दिये  गये  आदेशों  को  तो  इसके

 क्षेत्राधिकार में  रख  दिया  गया  लेकिन  दस  वर्ष  पहले  के  आदेशों  को  तो  नहीं  रखा  जा  सकता ।

 श्री  परूलेकर  :  वे  मकानों में  रह  रहे  उनकी  किराया  war
 कर  रहे  हैं

 |

 उन  पर  इन  आदेशों  का  प्रभाव  नहीं  होता  |

 पंडित  पो०  ब०  पन्त  :  जिन पर  उन  आदेशों का  प्रभाव  नहीं  वे  मकानों  म  बन

 रहेंगे  ।

 साहित्य  :  प्रदान  यह  है

 पक  दिल्‍ली  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  कुछ  भागों  में  किराये  तथा  निष्कासन  के  नियंत्रण तथा
 उपबन्ध

 सरकार  द्वारा  खाली  मकानों  का  पट्टा  लेने  का  De  he  ह्य  |  करने  वाले  विधेयक

 संभवत  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  न  |

 महोदय  :  श्री  हम  खण्डों को  ६१ ७७ नग  |

 खंड  Q—— (TFTA  )

 गश्नो परू  परूलकर
 :

 में
 ३  संशोधन  संख्या  २०,  २१  अ्रौर  २२  प्रस्तुत  करता  |

 संशोधन  बहुत  साधारण  हें  कौर  इन  के  द्वारा  खण्ड  में  दी  गयी  परिभाषाओं  को  सुधारने की  बात

 कही गयी  है  ।

 संशोधन  संख्या  २०  द्वारा  वालों  तथा  ऐसी  ही  eq  स्थानों  की  स्थिति  सपष्ट  करने

 की  कोशिश  की  गयी  है  ।  यदि  ये  ace  उसमें  सम्मिलित  न  किये  जायेंगे  तो  ये  स्थान  भी  अघिनियम

 की व्याप्ति में  प्रा  जायेंगे  ।  आशा है  कि  सरकार  परिभाषा  में  इन  शब्दों  को  सम्मिलित कर  लेगी
 |

 दूसरा  संशोधन
 संख्या  २१  इस  सम्बन्ध  में  है  कि  भूगहादि  की  परिभाषा  में  ऐसी  खुली  भूमि

 को
 भी  सम्मिलित कर  लिया  जाये  जो कृषि के  काम  में  इस्तेमाल न  होती  हो  ।

 तीसरा  संशोधन भी  भूगृहादि  की  परिभाषा  के  सम्बन्ध में  मेरा  निवेदन है  कि  ऐसे  मकानों

 से  सम्बद्ध  अन्य  निर्माण  को  भी  इस  परिभाषा  में  सम्मिलित  कर  लिया  जाये  ।  वर्ना  मकान  मालिक

 ऐसे  निर्माण  के  लिये  अधिक  किराया  लेगे  ।

 सभापति  महोदय  :  ये  संशोधन  सभा  के  सामने  हैं  ।

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  में  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं कर

 सकता
 |  संशोधन  संख्या

 २०
 द्वारा  माननीय  सदस्य  शब्द को

 भी  परिभाषा  में  सम्मिलित पए eee

 EH में
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 करना  चाहते  पर  दाऊद  की  परिभाषा  बहुत  स्पष्ट  Wa:  शब्द की  कोई

 आवश्यकता नहीं  है  ।

 संशोधन  संख्या  २१  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  ने  बम्बई  की  प्रणाली  का  जिक्र  किया  ।  पर

 दिल्‍ली  की  प्रणाली  की  बात  कुछ  अर्थों  में  बम्बई से  बिल्कुल  भिन्न है  ।  श्रमलदारों  के  लिये

 खण्ड ५३  अलग  व्यवस्था  उनके  सम्बन्ध  में  पूरी  व्यवस्था  करने के  लिये  १  वह का  समय

 लिया गया  है  ।

 संशोधन  संख्या  २२  को  बिल्कुल  भी  आवश्यक  नहीं  समझता
 |

 सभापति  महोदय :  दया  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  उनके  संशोधनों  को  मतदान के  लिये

 सखा  जाये  ।

 थी  परूलकर :  जी  हां  ।

 सभापति द्वारा  संशोधन  संख्या  २०,  २१  कौर २२  मतदान  के  लिए  रखे  गये  wk

 हुए

 सभापति  महोदय :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  २  विधेयक  का  बन  वे

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  २  घिघेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ३--(कुछ  भगनानी  पर  अधिनियम  लाग  नहीं

 श्री  परूलकर  :  मं  श्रापना  संशोधन  संख्या  २३  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 श्री  श्रीधर  :
 मे  अपना  संशोधन संख्या  १२४  प्रस्तुत करता  हूं  |

 श्री  श्रीधर
 :

 गवर्नमेंट  ही  एक  बड़ी  मकान  मालिक  है  प्रौढ़  उसने  लोगों  को  रहने  के  लिये
 मकान  भ्र ौर  व्यापार  घंटा  करने  के  लिये  दुकानें  किराये  पर  दी  हुई  हैं ग्र ौर  जब  सरकार  भी  एक  लिया

 लाड
 की

 हैसियत  में  है  तब  सरकारी  मकानों  दुकानों को  इस  कायदे  से  मुक्त  रखना  ठीक  नहीं  ।

 सरकारी  दुकानों  प्रौढ़  मकानों  के  सम्बन्ध  में  भी  यह  नियम  अमल  में  चाहिये  ।
 में  चाहता  हैं

 कि
 चूंकि  यह  सरकारी  मकान  ate  दुकानें  हूँ  सिर्फ़

 इस
 बिना

 पर
 मनमाना  किराया  वसूल

 न
 किया

 जाय  |

 इसका
 मं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं

 ।
 सब्जीमंडी  के  इलाके  में  एक  दुकान  मालिक

 को  एक  दुकान  का  किराया  ११  पये  मासिक  मिलता  है  लेकिन  उसी  लोकंदी  में  ate  उतनी  ही

 दुकान का  किराया  दिल्‍ली में
 में  इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट

 १२४
 रुपये  लेता  है

 |
 इसलिये  मेरी  गृह  मंत्री  महोदय  से

 प्रार्थना  है  कि  सरकारी  मकान  कौर  दुकानें  जिनको  कि  किराये
 पर

 दिया  जाता  है  उनको  भी  इस

 क़ायदे  के  ्  लाना  चाहिये  कौर  उन
 पर  भी

 यह  लागू  होना  चाहिये
 ।
 इसलिये मेरा  सुझाव  है

 कि  मेरे  असेंसमेंट  को  जिसमें  कि  मेंने  यह  सुझाव  दिया  स्वीकार  किया  जाए  |

 श्री  पुष्कर :  मन  माननीय  मंत्री  द्वारा  दी  गई  व्याख्या  सुनी  है  ।
 सरकार  चाहती  है  कि

 सरकारी  भवन  इस  विधेयक  के  उपबन्धों

 एएए  east  te

 |  ऐसा  क्यों  ?  जब  सरकार  मकान  मालिकों

 a

 मल  wasty  में
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 [att

 के  लिये  यह  कानून  बना  रही  है  कि  वें  किराप  दारों  से  समुचित  प्रामाणिक  किराया  लें  तो  वह  स्वय

 इस  नियम  को  क्यों  नहीं  मानती  ।  क्या  सरकार
 चाहती

 है  कि  वह  मनमाना  किराया  वसूल करे

 और  उसपर  कोई  रुकावट  न  हो  ?  मं  चाहता हूं  कि  सरकारी  भवनों  पर  भी  यह  विधेयक

 लाग हो  ।

 श्री  warm  सिह  :  सभापति  मे  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  बौर  उसका

 लसित  करने  का  एक  कारण यह  है  कि  सरकार  को  यदि  हम  व्यक्तिगत  मकान  मालिकों  से  WAT

 मान  लेते  ह  को  मकान  मालिकों के  दिमाग
 में

 यह
 बात

 सकती
 है

 कि  इत
 सम्बन्ध

 में  सरकार के  साथ

 जो  कि  एक  लें  डला  उसके  साथ  एक  पक्षपात पु ग  व्यवहार  हो  रहा  है  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन

 है  कि  जब  सारे  दिल्‍ली  के  मकानों  के
 रेंट  कंट्रोल के  लिये  एक  कानून बन  रहा  है

 तो  सरकार  को

 भी  उससे  ace को  ब्रा  sor  मानना  चाहिये  कौर  जब  सरकार  को  इसमें  कोई  एतराज़  नहीं  है

 कि  जो  बेसिक  रेंट  की  परिभाषा  इस  कान त  में  की  गई  उसके  श्री  भर  ही  उतना  ही  वह  प्यार  किराया

 दारों  से  किराया लेगी  तब  उन्हें  इस  पशोधन को स्उकार करण को  स्त  कार  हरण  होई  दिक्कत  नहीं  होती  चाहिये

 झर  मेरी  समझ  मे  तो  इस  संशोधन  को  मान  लेने  से  सरकार कर्पर  तष्ठा ही बढ़ेगी ही  पड़ेगी  कम से  कम  उन

 लोगों के  दिमाग़ों  में  जो  कि  व्यक्तिगत  रूप  से  मकान  बनाना  चाहते  हैं  वरना  प्राइवेट  मकान  मालिकों

 के  दिमाग  में  हमेशा  यह  भावना  बती  रहेगी  कि  सरकार  जहां  तक  उसके  मकान  प्र  दुकानों  का  सम्बन्ध

 सरकारी  जायदाद  का  ताल्लुक  उनके  सम्बन्ध  में  एक  पक्षपातपू  व्यवहार  कर  रही  है  कौर

 जितना  भी  मनमाना  किराया  वह  चाहे  rot  किरायेदारों  से  ले  सकती  है  कौर  हमारे  लिये  यह  कानून

 बनाना  चाहती  है  ।  इसलिये  में  निवेदन  करूंगा  कि  सरकार  को  सं  संशोधन को  मान  लेने  में  कोई

 दिक्कत  नहीं  गनी  चाहिये  ।

 श्री  यह  बात  सामान्य  वादविवाद  के  समय  उठायी  गई  थी  कौर

 उसका  उत्तर  भी दे  दिया  गया  था  ।  दो  बातें  उठायी  गई  थों  कि  क्या  सभी  सरकारी

 भवनों
 को

 मुक्त  कर  दिया  जाये  या  केवल  रहने  वाले  मकानों
 को

 मुक्त  किया  जाये  न्य
 मकानों

 को

 नहीं  ।  पहली  बात  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  तथा  गेर-सरकार  मकान मा  लक

 की
 स्थिति  में

 बहुत  were  है
 ।  सरकार  को  तथा  गे  र-सरकारी  मकान  मालिकों  को

 समान  नहीं

 बनाया जा  सकता  |  सरकार  प्रत्येक  कार्प  के  लिये  इस  सभा  के  सामने  उत्तरदायी  है
 उसे

 मेर-सरकारी  मकान  मालिकों  की  श्रेगी  में  रखना  ठीव  नहीं  यह  सब  बातें  सो  चना  बेकार  है  कि

 सरकार लाभ  कमा  रही  हुकूमत  मकानों  का  संवारण  व्यय  उसके  किराये  से  बहुत  ज्यादा

 रहने  वाले  या  गैर  रहने  वाले  सभी  प्रकार  के  मकानों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  अधिकार हना  चाहिये

 कि
 ag

 जो
 चाहे  वह  करे  क्योंकि  हमारे  सामने  wae  विनियम  हूँ  ate  हम  कई  लाभ  नहीं  कमा  रहे

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २३  कौर  १२९  मतदान  के  लिए  Ta  गये  शरीर

 ga

 feria  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 ~
 खण्ड  ३  विधेयक  का  att  बने  म

 चुनाव a9 ft he]  रवी  कृत  gare

 पण्ड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 oS  SS क

 faa  अंग्रेजी  में
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 खण्ड  ¥— (TATE e  किराये  से  अधिक  किराया  age  नहीं  किया  जा

 जाघव :  में  अपना  संशोधन संख्या  ६३  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 महोदय

 :
 शोधन  सभा  के  सामने  है

 ।

 श्री  दातार  :  जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  है  ऐसे  मामले  बहुत  कम  हैं  ।  सभा  को  पता  है

 कि  १९३६  के  qt  fag
 are  की  तुलना  में  बहुत  ही  कम

 थे
 ।  असाधारण  महंगाई तो  १९३९  के

 बाद  प्रारम्भ  हुई  इस  समय  से  प्र ५  जो  करार ह  गये  थे  उन्हें  समुचित  करार  माना  जाना  ठीक

 होगा  ब्रोकर उस  समय  नों  पक्षों  को  करार  करने  अधिकार था  ।  ऐसे  करारों को  ठीक  मानना

 उचित  हगा  क्योंकि वे  २०  वर्ष  किये  गये
 थे  ।

 समिति  महोदय  द्वारा  ATs  संख्या  ६३  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 गैक्भापति सहोदय : प्रशन यह है : महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 ‘te  खण्ड  ४  विधेयक  का  अंग  बने  4.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुस्ना  |

 खण्ड  ¥—faqaa  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  y—  खरबों  को  न  लिया  जायेगा  न  उसका  दावा  किया

 सभापति  महोदय  :  संशोधन  संख्या  २५  ६४  एक  ही  प्रकार  के  हैं  ।

 श्री  परूलेकर
 :  में  भ्र पना

 यश  तरन
 संख्या  a4  प्रस्तुत नहीं  कर  रहा  हूं

 ।

 श्री  जाघव
 :

 में  अरपना  संघ
 घन

 संख्या  ६४  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 पहला  संजे  घन  प्रस्तुत  करते  समय
 म

 इसके  भी  कारणों  का  उल्लेख  कर  चुका  हूं  ।  थ् ि ग्र्त म मैं

 उन्हें  दोहराना  नहीं  चाहता  |

 ta  दातार :  यह  पं दो घन  भी  लगभग  उन्हीं  आधारों  पर  है  ।

 tat  जीवन :  जी  हां  ।

 दातार  :  तो  यह  नियम  विरुद्ध  होगा  ।

 सभापति  महोदय :  यह  निबटाया जा  चुका  है  ।  अतः  यह  नियम  विरुद्ध  है
 ।

 प्रदान यह  है  :

 खण्ड  ५  विधेयक  का  अंग  बने  े

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 खंड  ५.  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ६--(प्रामागिक

 गयी  ase  सिंह  :  में
 अपना

 संशोधन  संख्या  ४१  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  किस  प०  नायर :  में  अपना  सश  घन

 ae
 २६  प्रस्तुत करता  हुं  ।

 मूल  ०५ गरंप्रेजी  में
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 fan  aaa  मारना  संशोधन  सख्या  ६५  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 fol  परूलेकर  :  में  अपने  संशोधन  संख्या  २७,  २८  और  ११८  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  म  अपना  साधन  सख्या  १  ज्रस्त्त  करता हू
 |

 सभापति  महोदय  :  ये  संशोधन  सभा  के  सामने  हैँ  ।

 श्री  Go  नायर
 :

 मेरा  संशोधन  महत्वपूर्ण  है  ।  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  भूमि

 के  बाजार  भाव  तथा  निर्माण  की  उपयुक्त  लागत  को  मिला  कर  उसके  ६  प्रतिशत  और  ७  '/

 प्रतिशत  के  erase  पर  प्रामाणिक  किराया  निर्धारित  किया  जायेगा  arg  जानते  हं  कि  मकान

 बनवाने  में  रुपया
 लगाना

 सब
 से  अधिक  सुरक्षित  विनियोजन  है

 ।
 राज  दिल्‍ली  में  चारों  तरफ

 नई-नई

 इमारतें  बन  गई  हैं  ।  सुन्दर  नगर  तथा  चाणक्यपुरी में
 ६  00 FOAM से  १०००  रु०  तक  किराये के  मकान

 यदि  श्राप  श्रीमती  टिप्पण  के  सुझाव  Hlt—-—Voo  प्रतिशत  वाले  सुझाव  मान  लें  तो  क्या

 बुरा है  ।  माननीय  मंत्री  ने  करोल  बाग  का  उल्लेख  किया पर  वहां  भी  ६०  रु०  से  कम  पर  कोई  मकान

 रहने  लायक  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मुख्य  कठिनाई  यह  है  कि  ६  */,  प्रतिदिन या  ७  ve  wire  वास्तविक

 मूल्य  पर  लगाया  जायेगा  ।  इससे  किरायेदारों को  कोई  राहत  नहीं  मिलेगी  ।  छत  मेरा  सुझाव
 है

 कि  सरकार  इस  संशोधन  पर  गंभीरता  से  विचार  करे  ।

 श्री  जाघव  :  अपने  संशोधन  के  समान  में  मं  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  लागों  का  मनमाना

 किराया  लेने  की  छट  देने  की  बात  उचित  नहीं  |  क्या  सरकार  को  विश्वास  है  कि  ये  लोग  इंस

 प्रकार  प्राप्त  धन  को  निवास  स्थानों  के  निर्माण  में  व्यय  करेंगे  ?  यदि  नहीं  तो  सरकार  को  कुछ  ऐसी

 व्यवस्था  करनी  चाहिये  ताकि  ये  लोग  उस  धन  का  उपयोग  अधिक  धन  कमाने  के  लिय  इस्तेमाल  म॑

 ग्राम  कम  राय  वाले  वर्ग  के  लोगों  के  लिये  मकानों  की  ग्रा वश्य कता  है  मेरा  निवेदन

 है  कि  सरकार  यह  संशोधन  स्वीकार  कर  ले  ।

 fat  Jo  र०  पटेल  में  अपने  मित्र  के  संशोधन  का  समर्थन  करता  |  एक  ओर  हम  समाज

 वाद  की  बातें  करते  हे  कौर  दूसरी  भ्रांत  मनमाना  किराया  लेने  की  छट  दे  रहेगें  ।  यह  कसा

 वाद है
 ?  नगरों  के  लिये  दूसरा  गांवों  के  लिये  दूसरा  क्यों  ?  मकान

 के

 किरायों  की  कोई  अधिकतम  सीमा  क्यों  नहीं  है  जब  कि  किसानों  की  श्रघिकतम  सीसा  निर्धारित है
 ?

 मेरा  निवेदन  हैं  कि  या  तो  श्राप  समाजवाद  का  नाम  लेना  बन्द  कर  दें  या  फिर  इस  प्रकार

 किराया लेने  की  छूट  न  दें  ।  इस  प्रकार  का  समाजवाद  हमारे  देश  के  लिये  शोभनीय  नहीं  है
 |

 at  ब्यूरो  सिह  सभापति  मेंने  अ्रमेंडमेंट  नम्बर  ४१  मूव  की  है  कौर  के

 सम्बन्ध  में  में  अपन  विचार  प्रकट  करना  चाहता  हुं  ।  अभा  मुझसे  पूर्व  बोलने  वालें  वक्ता  महोदय

 ने  कहा  कि  हालिडे की  बात  जो  है  इसको  छोड़  देना  चाहिये  ।  में  कहना  चाहता  हैं  कि  यह  सही  है

 कि  हम  मकानों  की  कस् टक् यान  को  बढ़ावा  देना  चाहते  है  भ्र ौर  हमें  देना  भी  चाहिये  भ्र ौर  इसके  लिय

 हम  प्रयत्न  भी  करना  चाहिये  ।  लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  तरह  से  रेंट  हालिडे  देने  से  मकानों

 कोई  बढ़ोतरी  होने  वाली  नहीं है  ।  अच्छा  होता  अगर  माननीय  गह  मंत्री  महोदय  यह  बताते

 कि
 oat  तक  जो  कंसेशन  या  जो  सुविधायें  दी

 गई  हू  मालिक  मकानों  को
 उनकी  वजह  से  कितन

 प्रतिशत  मकानों  में  बढ़ोतरी  हुई  कितने  मकान  अधिक  बने  a  ate  कितने  मकान खास  तौर  पर

 उन  लोगों  के  लिये  बने  हैं  जिन  लोगों  के  पास  कोई  रहने  के  लिये  जगह  नहीं  है  या
 जो

 बहुत  ज्यादा
 या  जो  ज्यादा  किराया  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  मेरा  मतलब  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  से  है  प्रौढ़  निचले  वर्ग  के

 लोगों  ते  है  जिनमे  मशहूर  तबका
 भी

 ग्रा  जाता
 है

 और  कम  are  वाले  लोग  भी  ग्रा  जाते  हं  ।

 कग ee  ae  er ee  et  mR  ae  एसएम

 मिल  अंग्रेजी
 में



 फिल्म  उद्योग  के  बारे  में  24 १६  Rays

 जिन  लोगों  को  रेंट  हालिडे  देने  की  बात  की  जाती  है  उन  लोगों  ने  छोटे  लोगों  के  लिये  कोई  मकान

 नहीं  बनाये  हैं  प्रौर  मेरा  विश्वास  है  आगे  भी  रेंट  हालिडे  देने  से  छोटे  किस्म  के  मकान  बनने  वाले

 नहीं हूँ  ।  अगर  कुछ  मकान  बनेंगे  तो  वे  ऐसे  लोगों  के  लिये  बनेंगे  जो  aga  श्रमिक  किराया  दे  सकते

 हूँ  प्रौढ़  जो  बहुत  बड़े  बड़  मकान  होंगे  जिनका  कि  जनता  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होगा  ।  इसलिये

 मेरा  निवेदन  है  कि  जहां  तक  रेंट  हालिडे  देने  का  सवाल  है  उसको  तो  छोड़  ही  दिया  जाना  चाहिये

 उसे  खत्म ही  कर  दिया जाना  चाहियें  ।  इससे  समस्या  को  सुलझाने  में  कुछ  मदद  मिलती  हो  तो

 इसके  बारे  में  सोचा  जा  सकता  है  लेकिन  जब  मदद  नहीं  मिलती  है  तो  इसके  बारे  में  सोचा  भी

 नहीं  जाना  चाहिये  ।  यह  te  हालिडे  दे  कर  तो  हम  बड़े  बड़े  लोगों  को  कमाने  के  लिये  प्रेरित

 कर  रहेगें  पौर  ये  लोग  व्यक्तिगत  रूप  से  बड़े  बड़े  मकान  बना  कर  ज्यादा  फायदा  उठाना  चाहते

 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसे  लोगों  को  हालिडे  देने  की  बात  पर  पुनर्विचार  किया  जाय

 में
 तो  चाहूंगा कि  इन  लोगों  दवारा  बनायें  गयें  मकानों  पर  कुछ  चैक  होना  कुछ  कंट्रोल  होना

 चाहिये  ।  हालिडे उन्हीं  लोगों  को  दें  जिनको  हालिडे  दिये  जाने  से  समस्या  को  सुलझाने में  मदद  मिलती

 हो  ।
 में समझता हूं  कि  जो  भ्रमित  लोग  राज  मकान

 बनायेंगे  झर  उसके  बनाने  पर  जितना  खर्च  करेंगे

 वह  सारे  का  सारा  उनका  रुपया  अगले  पांच  सालों  में  किराये  की  शक्ल  में  उनको  वसूल  हो  जायेगा  |

 इस
 वास्ते  में  चाहता  हूं  गृह  मंत्री  महोदय  इस  पर  विचार

 में  स्टेंडर्ड  रेंट  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।  अपने  संशोधन

 में  मेंने  चाहा है  कि  जो  छोटे

 बिजनेस  हाऊसिस हैं  जिनमें  पचास  रुपये  से  कम  किराया  देना प  ता  है  उनके  बारे  में  भी  वैसी  ही

 व्यवस्था  की  जाये  जैसी  कि  रेजिडेंशल  परपजिज  के  लिये  मकान  लेने  के  केस  में  कीਂ  गई  है  ।  इस

 समय  इनके  बारे  में  इस  बिल  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  और  में  चाहू ंगा
 कि  माननीय  गह  मंत्री

 इस  ब्रौकली भी  ध्यान  दें  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  पर  amt  चर्चा  कल  होगी  ।  wa  हम  oe  घंटे  की  चर्चा

 प्रारम्भ  |

 फिल्म  उद्योग*

 tat  झ०  क०  गोपालन  )  :  में  निम्न  आघार  पर  यह  चर्चा  सभा
 में  उठाना  चाहता

 हूं  1.०.  फ़िल्मों  के  आयात  में  उद्योग  की  तैयार  फिल्मों  के  निर्यात  तथा  इस  उद्योग

 की  मंदी  ।  इसके पूर्व  में  इस  उद्योग की  स्थिति  तथा  देश  की  ee  व्यवस्था  के  सम्बन्ध में  कुछ  राँकड़

 प्रस्तुत करना  चाहता  हूं  ।

 कच्ची  फिल्मों  के  श्रायात  में  हम  लगभग  रद करोड़  की
 विदेशी  मुद्रा  खच  करते  हें  जिसमें

 से  बात-चित्रों are  हमें  करीब  १1/,  करोड़  रुपये
 की

 ग्राम  हो  जाती  इंस  प्रकार  करीब  ५०  लाख

 का  घाटा  रह  जाता  है  ।  हम  जानते  हें  कि  इस  उद्योग  में  लगभग  १५०  करोड़  की  पूंजी  लगी  हुई  है  ।

 ६८  चल  चित्र  स्टूडियो  ३००  फिल्मों का  उत्पादन  प्रति
 वर्ष  होता  २००

 इसकी  वितरक  संस्थायें  है

 लगभग  Vooo  थियेटर हैं  जिसमें  कुल
 २,५०,०००  व्यक्ति काम  करते  हें  ।

 सरकार
 को  कर

 तथा  मनोरंजन  कर  के  रूप  में  कुल  २०  करोड़  की  वार्षिक
 आय  होती  है

 ।  यह  उद्योग  मंनोरंजन  का

 साधन है  तथा  रोजगार  का  बहुत  बड़ा  साधन  है
 ।

 विदेशी  मुद्रा
 का  भी  चिरजी  यह  उद्योग  करता

 ह

 मूल  ग्रेजी  में

 ७५ ५ श्राघे घंटे घंटो  की  चर्चा



 2६००  फिल्म  उद्योग  के  बारे में  १६  १९५५८

 यदि  रुपये  के  आधार  पर  हम  कच्ची  फिल्म  का  शुरू  कर  दें  तो  उससे  फिल्म  की  कमी
 की

 समस्या हल  हो  जायेगी  ।  मंत्रालय ने  निर्वात  सम्बद्ध  योजना जो  बनाई  है  उसे  भी  जल्दी लागू  किया

 जाना  इससे  उद्योग को  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।  मंत्रालय  ने  प्रभी  तक  इस  उद्योग  के  संबंध

 में  जो  कुड  किया  है  उसके  लिपे  में  उसे  घन्यवाद  देता  हं
 ।

 पर  अब  सरकार  ने  इस  उद्योग  के  सम्बन्ध  में

 जो  रवैया  अ्रख्तियार किया  है  उससे  सभी  लोग  बहुत  धुन्ध  हैं  |

 पाटिल  समिति  ने  इस  उद्योग  की  जांच  करके  जो  सिफारिशें  दी  थीं  उसमें  कहा  गया  था  कि

 कच्ची  फिल्मों  के ग्रा यात  पर  निबन्ध न  लगाया  पर  सरकार  न  जाने  क्यों  उस  समिति  की

 सिफारिशों के  विरूद्ध  कार्य  कर  रही  है  |  यह  उद्योग  हमारे  राष्ट्र के  गौरव  में  बुद्धि कर  रहा
 कई

 अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार  हमें  मिल  चुके  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  का  प्रश्न  है  हमें  यह  कहना  है
 कि

 इससे

 कुछ  ग्रीक  विदेशी  मुद्रा  का  घाटा  नहीं  हो  रहा  है  ।  पर  यदि  हम  विदेशी  फिल्मों  को
 मंगाना  बन्द

 कर  जो  कि  हमारे  समाज  में  बुरा  प्रभाव  डालती  तो  काफी  बचत  हो  सकती  है  ।

 मेरा  fates  है  कि  इन  सब  बातों  पर  विचार  करके  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  इस  उद्योग

 को  समुचित  प्रोत्साहन  दें  ।

 fat  तंगामणि  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  केवल  ३  प्रश्न  पुलह हें  ।  मद्रास  तथा

 कलकते  में  फ़िल्मों  के  जो  वितरण  केन्द्र  बनाये  गये  उन  के  वितरण  का  शअ्रनपात  ५०,  श्र ११ ११

 afer रखा  गया  है
 ।  इन  केन्द्रों  में  फ़िल्मों  के  निर्माण  को  देखते  हुजरे  क्या  सरकार  इस  प्राप़्त  में  कुछ

 करना  चाहती  है  ?  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  में  विदेशी फिल्मों  के  रायात  म॑

 सरकार ने  कुल  १,८५,७४,०००  रुपये  व्यय  किये  जब  कि  निर्यात  से  2,239,993, 52  की  हुई  ।

 निर्यात  को  बढ़ाने  तथा  कच्ची  फिल्मों  के  ग्रायात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सरकार  क्या  कर

 रही  हमें  कई  बार  बताया  गया  है  कि  कच्ची  फिल्मों  का  एक  कारखाना  उटकमण्ड  में  खोला जा

 रहा  में  जानना  चाहता हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  जा  रहा है  कौर इस  कारखान मं

 उत्पादन कब  शरू  होगा  ?

 पत्री  रंगा  हम  सभी  चाहते  ह  कि  कच्ची  फिल्मों  के  अरयात  के  लिये  सरकार

 अधिकाधिक  विदेशी  मुद्रा  देने  की  व्यवस्था  करे  ।  सरकार  के  सामन  विदेशी  मुद्रा  का  जो संकट है  उसे

 हम सब  जानते हैं  ।  फिर  भी  सरकार  को अधिकतम  यत्न  करना  चाहिये  कि  वह  इस  उद्योग  को  कच्ची

 फिल्म  करन  में  सहायता  दे  ।

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )  :  श्री  गोपालन  ने  निर्यात  सम्बद्ध  कार्यक्रम  को  बढ़ाने

 की  बात  कह  कर  मेरा  काम  बना  दिया
 ।

 में  बताना  चाहता हूं  कि  हमने  जो  निर्यात  wast

 कार्य  क्रम  बनाया  है  यह  बहुत  ही  उदार  है  ।  इस  योजना  में  भावी  प्रगति  का  ध्यान  रखा  गया  है  ।  यदि

 किसी  उत्पादक  के  ऐसे  सम्बन्ध  हैं  कि  वह  रक  निर्धारित  समय  में  एक  निश्चित  मात्रा  में  फ़िल्मों  का

 निर्यात करने  में  समेत  हो  जायगा  तो  इस प्रयोजन  के  लिये  अतिरिक्त  कच्ची  फिल्म  के  आयात के  लिय

 उसे  भ्र ति रिक्त  लाइ
 कस

 दिया  जाता  यह  तो  एक  बहुत  ही  उदार  नीति  है  कौर  मुझे  प्रसन्नता है
 कि

 सभा  ने  इसका  अनुमोदन किया  है  |

 कठिनाइयों  ate  के  सम्बन्ध  में  जो  अन्य  बातें  कही  गयीं  उनके  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना

 है  कि  यह  उद्योग  काफी  प्रगति  कर  गया  है
 ।

 सच  तो  यह  है  कि  राज  सब  उद्यमों  में  इस  में  उद्योग  के
 RS  eer  em  a

 अंग्रेज़ों में



 १६  Rays  फिल्म  उद्योग के  बारे  में  BRo®

 साथ  काफी  ढिलाई  बरती  ययी  गत  वर्ष में  ३,०००  लाख  फीट  कच्ची  फिल्म  का  आयात  किया  गया

 था  जिसमें  से  लगभग
 ४००

 लाख  फीट  का  उपयोग  फिल्म  डिवीजन  तथा  सूचना व  प्रसारण

 मंत्रालय  ने  ह |  २६००  लाख  फीट  बची  जोकि  किसी  भी  वर्ष  में  किये  गये  आयात से से  कहीं

 अधिक है  ।

 में  ग्रा यात  के  प्राप्त  बता  देना  चाहता  हूं

 लाख  फीट

 VEY 2  १२५०

 १६५१-५२  RR Xo

 १६६०

 PeyR—UY  2XU¥o

 PEYV—VY  १५१०

 PEYY—NE  Roo

 PEXK—YY  २०६०

 मान  लीजिये  कि  किसी  वर्ष  का  अधिकतम  आयात  उद्योग  के  लिये  २६००  लाख  फीट  थ  तो

 उसका  ६  माही  कोटा  १३००  लाख  फीट  कराता  है
 ।

 जब  १९५६  में  इस  मद  को  खुली  aaa  से  निकाला  गया  था  तो इस  उद्योग ने  स्वयं यह

 स्वीकार
 किया  था  कि  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  को  देखते  ए  वह  ३०  प्रतिशत  कम  कर  देगा  ।

 मुझे खेद  है  कि
 इस

 उद्योग  ने  अपनी  बात  पूरी  नहीं  की
 ।  परिणाम ae  डे  कि  जब

 कि  पिछली  तीन

 छातियों में  ह्म  Co  लाख  से  CY  लाख  फीट  तक  का  करना  चाहिये  था  हमने  १३८  लाख  से

 १४०  लाख  फीट  का  आयात किया  ।  मेरा  निवेदन है  कि  उद्योग को  शिकायत  करने  की  कोई

 मुलाइट  नहीं  इसके  अतिरिक्त हमने  यह  भी  छूट  देदी  हैकि  निर्यात  के  वादे  पर  शभ्रतिरिक्त

 ग्रा यात  किया  जा  सकता  है  |

 वितरण  के  सम्बन्ध  में  हम  व्यापार  की  राय  के  चय  काम  करते  हैं  ।  केन्द्रीय  मंत्रणा  समिति

 में  भारतीय  फिल्म  संघ  के  प्रतिनिधि  हैं  ।  उनकी  राय  के  घिन  हमने  पत्तन  समितियां  बना  ली  हैं  ।

 fra  उन्हीं  को  राय  के  श्रतुसार  हम  लाइसेंस  देते

 र  हं  ।
 उद्योग  के  सभी  सदस्यों

 न
 वादे  पूरे  नहीं

 उनकी  प्रार्थना  पर  नवम्बर  में  हमने  प्राथमिकताओं  की  सावे  जनिक  सुचना  निकाली  थी  ।  इसमें

 कोई  गड़बड़ी  की  ही  नहीं  है  क्योंकि  प्रत्येक  परमिट  की  सूचना  सूचना  बोरे में  लगा  दी  जाती

 यदि
 कोई  गइ  बड़ी  हो  तो

 तुरन्त  उसकी  शिकायत  की  जा  सकती  है
 ।

 मुझे  प्रसन्नता है  कि  mt

 तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  हमें  नहीं  मिली है  wa  महीने में  बम्बई  में  एक  फिल्म  संस्था

 के  लोग  मुझसे मिले  थे  ate  उन्होंने  कुछ  शिकायत  की  थी  ।  मेंने  उन्हें  श्रीनिवासन  दिया  कि  शिकायत

 की  सारी  बातें  भेजी  जाएं  तो  उनकी
 जांच  हो  सकती है  शौर  उसका  परिणाम  उन्हें  बताया  जा  सकता

 राज  तीन  सप्ताह  बीत  गये  पर  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  इसके  पूर्व  भी  हमें  वितरण  सम्बन्धी

 गड़बड़ी  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  थी  ।  मेरा  निवेदन है  कि  इस  उद्योग को  जितनी  az  at

 गयी है  उतनी  ora  किसी  उद्योग  को  नहीं  दी  गयी  है  ।

 जहां
 तक

 भविष्य
 का  प्रदान  में  समझता  हूं

 कि
 वर्तमान  अनुज्ञप्ति  काल  में  भ्र वत बर  Rex

 से  मान  RevE  के  बीच  ६०  परसेंट के  आधार  इस  उद्योग को  ८२०  लाख  फीट  फिल्म  मिलेगी  ।

 इसके  अतिरिक्त  अन्य  भण्डार  में  से  भी  उसे  फिल्म  मिलेगी  जिसमें  उसकी  सारी  आवश्यकता  qui  हो



 फिल्म उद्योग  के  बारे  में  मंगल  वा  र  १६  (4३ २६०२

 जामे मी
 ।  भूतकाल में  कुछ  कठिनाइयां रही  हैं  पर  फिल्म  न  होने  के  कारण  नहीं  बल्कि  इस  कारण

 कि

 भण्डार  देर  से  पहुंचा  या  अन्य  इसी  प्रकार  के  कारण  थे  ।  ata है  भविष्य  में  ऐसी  कोई  कमी  नहीं

 होगी  ।

 साथ  ही  में  इस  उद्योग  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  ३०  परसेंट  कमी  वाले  अपने  वादे  को  पूरा

 करे
 ।  यदि ३०  परसेंट  की  कमी  नहीं  हो  सकती  तो  कुछ  कम  ही  सही  पर  इसके  लिये  कोशिश  ह्वदय

 करनी  चाहिये  ।

 श्री  तंगामणि ने  अनुपात  के  परिवर्तन  के  बारे  में  एक  wea  gar  यह  aaa फिल्म  संघ  ने

 ही  तय
 किया

 था  ।  मूल  wages  १३.
 ८

 तथा  एसा  ही  कुछ
 था  ।

 यह  पिछले  कामों  के  आधार  पर  था

 बाद  में  कुछ  ग्रा पत्ति  उठाई  गयी  कौर  संघ  ने  उसे  ३९  .  १८  तथा  कुछ  ऐसा  ही  कर  दिया  ae  परिवर्तन

 अभी  हाल  में  किया  गया  है  अरब  फिर  संशोधन करने  कोई  आवश्यकता नहीं  दिखाई  पड़ती
 |

 फिर  यदि  उद्योग  चाहेगा  तो  इस  बात  पर  विचार  किया  जायेगा  क्यों  कि  यह  अनुपात  का
 प्रशन

 वितरण  के  मामले  में  हमें  बहुत  कुछ  उद्योग  की  बात  सान  लेते  हैं
 ।

 केन्द्रीय  मंत्रणा  बोर्ड  में  उद्योग  के

 जो प्रतिनिधि हैं  उनका  काम  संतोषजनक रहा  है  झ्र  वे  धन्यवाद  के  पात्र हैं  |

 जहां तक  उद्योग  के  विकास  का  प्रश्न  है  प्राय  उद्योगों  में  जब  कच्चे  माल  की  कमी
 थी

 तब
 भी  इस

 उद्योग  में  कच्च  माल  की  भरमार  थी  ।  जहां  तक  अमरीकी  फिल्मों  के  आयात  का  प्रदान  मेरा  निवेदन

 है  कि  कुछ  ऐतिहासिक  कारणों  से  उनका  ware  करना  आवश्यक  है  सनौर  उसमें  बहुत  थोड़ी  विदेशी

 मुद्रा  लगी  है  क्योंकि  बाद  में  भूगतान  करने  का  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है  |

 fat  अ०  के 0०  गोपालन :.  जहां  तक  कमी  बदन  है  क्या  कोटा  PEYS  के  समान  ही  रखा

 जायेगा  ?

 tat  कानूनगो  :  यदि  नियति  की  ora  बढ़  जायेगी  तो  हम  उसे  बढ़ायेंगे  भी  ।

 पद चा तू  लोक  सभा  १७  १९५८  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 ।

 ae  ee  cane  ee

 भल  संप्रेषण  में
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